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 लोक  सभा  वाद  विवाद

 नोक  कन्  खी  |
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 * लोक  सभा  ग्यारह  बज  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन
 ड्

 प्रो ०
 nee

 :  मैंने  आपसे  एक  अनुरोध  किया  था  मैंने  आपके  साथ  बात

 भी  की  थी  ।.  विवाद aT2 a  पद  मामले के  बारे में  कुछ  न  कहते  हुए  मैं  आप  से  एक  अनुरोध  करना

 चाहुंगा  ।  मैं  10  1962  का
 कायें

 देखना  चाहूंगा  जब  एक  ओर प्रधान  मंत्री

 पंडित  गद
 दंगो

 श्री  एच०  वी०  कामत  ओर  दूसरी  ओर  प्रो०  रंगा  के  बीच  काफी  कहा-सुनी
 द ma

 अध्यक्ष  महोदय :  हम  देखेंगे  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  आप  देखिये  उन्होंने  एक  दूसरे  के  बारे  में  क्या  कहा  था  |  पंडित  जी  ने
 प्र

 श्री  एच०  वी०  कामत  के  बारे  में  क्या  कहा  था  गौर  भी  कामत  ने  क्या  कहा  if  यम  353  बीच  में
 कभी  नहीं  लाया  गया  ।  मैं  आप  से  अनुरोध  करूंगा  कि  आप  इन  बातों  पर  सावधानी  पूर्वक

 विचार  कीजियेगा  ।

 थि  अध्यक्ष  महोदय :  कोई  खास  बात
 नहीं

 है  आपस  में  बैठकर  बात  कर  लेंगे  ।  (5 व्यवधान  )
 श्री  रामविलास  पासवान  :  जब  डिप्टी  स्पीकर

 चेर
 पर  रहते  हैं  उस

 समय  ea

 प्रधान  मंत्री  शब्द  नहीं  कह  सकते  ।

 प्रो०  दंडवते  :  यदि  हमें  किसी  मंत्री  की  आलोचना  नहीं  करनी  तो  पि  st  हमारे  लि

 इस .  सदन  में  रहना  कठिन  हो  जायेगा  |  जब  हम  मंत्री  तो  हमने  प्रतिपक्षी  सदस्यों  द्वारा  बालों

 चना  किये  जाने  का  कभी  बुरा  नहीं  माना  ।  यहां  तक  कि  श्री  मोरार  जी  देसाई  पर  भी  आक्रमण

 किया  गया ॥
 seat  महोदय :  हमने  कभी  नहीं

 प्रो०  मधु  दंडवत े:  श्री  स्टीफन  ने  इस  सदन  में  उन्हें  बेवकूफ  तक  कहा  और  उसे  ard atet

 वृतान्त  से  नहीं  निकाला  गया  ।  और  वित्त  के  बारे  में  तो  हमने केवल  यह
 कि

 ag  सदन

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  हाथ
 > बेच  रहे

 >
 की  प्रभुसत्ता  को

 ons  ale

 मेरा  उद्देश्य  हमेशा  स्वतंत्र  और  निष्पक्ष  विचार-विमर्श  का

 सहा ह
 ‘ela  er

 वह  हमारा  सवा
 aT y
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 सभा  पटल
 पर

 रखें  Tay  पत
 नहीं  ।  नम  उस  पर *  को  कायम  रखेंगे  |

 यक्ष  महोदय
 :

 रामविलास
 पासवान :  भाप  कल

 भी  प्रोसेसिंग  के  गये  हैं  ?
 ?

 Ecol at कि  हमारा  मुंद
 मधु  दंडवते  इसे  हम  आप  पर  छोड़ेंगे  और  भाप

 बन्द न  किया  जाए  |

 meu  महोदय  :  किसी  को  भी  ।

 sito  मधु  दंडवते  :  वह  विनिर्णय  रिकार्ड  में  रहेगा  ।

 श्राध्यक्त  महोदय  :  यह  विनिर्णय  का  प्रश्न  नहीं  है  ।  यह  निर्वचन  का
 at

 ' है  जिसका  फैसला

 हम  म सभी  कर  सकते हैं  ।

 ae  saan  :  हमने  यही  फैसला  किया है  ।  अब  यह  मामले  को  ल —  की  बात  ह

 और  ह ुकुछ

 ड

 नहीं  !

 sto  मधु  दंडवते  :  इसे  इतना  लम्बा  मत  खींचिये  ॥

 क्  meat  महोदय :  हमें  सदन  के  हित  की  रक्षा  करनी  हमें  इस  सपन  के  प्रत्येक  सदस्य  के

 हित  की  रक्षा  करनी  है  ।  यह  मेरा  उद्देश्य  है  और  हम  इसे  कायम
 र
 रखेंगे  ।  |

 उसके
 लिए

 चिन्ता
 मत

 करिये  ।  द  थ  फायरिंग  हुआ  लारी श्री  रसीद  मसुद  :  अध्यक्ष  महोदय  ,  छोटा  नागपुर

 चार्ज हुआ  है  ।
 .

 अध्यक्ष  महोदय  :  स्टेट  सब्जेक्ट  है  ।  वहीं  डील  होगा  ।

 लि
 ay  बी०  डी०  सिह  :  अध्यक्ष  आदिवासियों  का  मामला  है  ।

 ध्रध्यक्ष  महोदय  ठीक  मैं  देखूंगा  ।  सब  क्यों  बोल  रहे  हैं  ?

 श्री  रामविलास  पासवान :  अध्यक्ष  गाजियाबाद  के  बारे  ।
 व्ययन

 अध्यक्ष  महोदय :  भाई  हैव  अलाउड  ।  आप  भी  उसमें  कर  रहे  हैं
 _  श्री  बड़ी  सिंह  :  अध्यक्ष  12  तारीख  को  जगपाल  fae  जी

 को
 —  किया

 sla

 सदन  को  अभी  तक  कोई  सूचना  नहीं  है  कि  वे  कहां  हैं
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठिए  |

 श्री  के०  ए०  राजन  मैंने  केरल  में  हुई  शराब-दुघर्टना  के  बारे  में  स्थगन  प्रस्ताव

 की  सूचना
 त दी  थी  |  इस  घटना  में  70  जानें  गई  हैं और  1000  लोग  भन्ते  तथा  अक्षम हो  गये

 प्र afar  पक्षी  विधायक  भी विधानसभा  बुलाने  के  लिए  धरना  दे  रहे  थे  |  सरकार
 ऐसा  करने

 कें

 =
 लिए  तैयार  नहीं हैं  ।

 श्री  रशीद  मसुद  :  अध्यक्ष  जगपाल  सिह  जी  की  कोई  जिनका  ca  नहीं

 meet  महोदय :  मेडिकल  हास्पीटल  पटना  में  मेरे  पास  सूचना  आ  गई
 re

 qt

 संसदीय काय  तथा  निर्माण  ale  श्रावास  मंत्री  भीष्म  नाराज  2
 अध्यक्ष  writen,  आज

 लयक
 करनें  के

 गार
 में

 ह
 सत

 न  करना
 लाइनों

 थो  1

 अध्यक्ष  महोदय  अगर  हाउस  एग्री  करता  है  तो  ठीक  है  ।

 श्री  के०  ए०  राजन  we  उक  aga  whe  ger  merge  मामता  है  ।
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 राष्ट्रीय  बचत  पत्र  संशोधन  नियम  1982

 रेल  मंत्रालय  में  site  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उपमंत्री  :
 मैं  श्री  जनादेश

 STATUT  (3)  के पूजारी  की  ओर से  सरकारी  बचत-पत्र  1959  की  घारा  12  क

 अन्तर्गत  राष्ट्रीय  बचत  पत्र  संशोधन  1982  की  एक  प्रति

 संख्या  सा०  का० अंग्रे  जी  जो  21  1982  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूच
 --  +

 नि०  532  में  प्रकाशित  हुए  सभा  पटल  पर  रखता  न

 में  रखे  गये  देखिए  संख्या  एल ०
 eto  5509/82]

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  कौर  झ्रावास  मंत्री  भीष्म  नारायण  fag)  :  माज  लंच  ब्रेक

 न  होने  का  सदन  से  अनुरोध  किया  है  ।
 क

 mas  माननीय  सदस्य :  हाँ  ।

 meat  महोदय :  ठीक  है  ।  सभा  की  सहमति  है  ।

 डा०  वसन्त  कुमार  पंडित  ।  उपस्थित  नहीं  श्री  रामप्रसाद
 गाद श्री  Yo  क्०  बालन  :  मैंने  केरल  में  हुई  शराब-दु
 पैट ter

 के
 at  में  err न

 प्रस्ताव  की  सूचना  दी  थी  ।  इस  दुर्घटना  में  70 व्यक्ति  मर  गये  और  भग

 मिस
 हजार  लोग  मेरे

 तथा  सक्षम  हो  गये  हैं  ।  क

 श्रेय  महोदय :  इस  मामले  को  राज्य  विधान  सभा  में  उठाया जा  सकता  है  ।
 . FE.  श्री  ए०  के०  बालन :  आप  क्यों  नहीं  )*

 पे
 meat  महोदय  वह  जो  कुछ  कहू  रहे  उसे  कार्यवाही  वृतान्त  भें

 म
 नहीं

 दि
 जायेगा  ।  *

 क meq  महोदय  श्री  शेजवलकर  ।  *
 | जने  meal  महोदय  इसे  विधान  सभा  में  उठाइये  ।

 श्री  ए०  के ०  बालन :  विधान  सभा  का  अधिवेशन  नहीं हों
 चल

 रहा  है  आपका

 विनिवेश क्या  है  ?  @
 श्राव्य  महोदय :  मेरा  विनिमय  यह  है  कि  यह  राज

 को
 सानता

 हैं  चौर
 इसे  यहां  नहीं

 उठाया  जा  सकता  |  ~

 श्री  ए०के०  बालन  )
 a

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  महोदय  जो  कुछ
 कह

 उसे  कार्यवाही  वृतान्त  में  शामिल न

 किया  2  4

 श्री  एन०  के०  दोजवलकर  :  होंने  कहा  इसे  कार्यवाही वृतान्त  में  शामिल

 नहीं  किया  जायेगा  ।

 श्री
 ए०  के  ः

 बालन
 मुझे

 इसको  परवाह  चाहे

 उ  feats  किया  जाएगा या  .  न

 किया  जाए  ।

 +
 arinaiqane  @  feats  ail  किया  बा



 अविलंबनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  भोर  ध्यान  दिलाना  16  1982
 ह

 झष्यक्ष  महोदय  आप  परवाह  नहीं  करते हैं
 1

 बाप  केवल सभा  की  कार्यवाही  में  गड़बड़ी

 पैदा  करने  की  परवाह  करते हैं  ।  बैठ  जाइये
 म

 Wear  सहोदर :  क्या  आप  सभा के  एक  म  निर्मित  स  प
 की  मर्यादा  के  अनुकूल  वर्ताव  कर

 रहे  हैं
 ?

 .  तरी  ए  के ०  बालन  :  हां  क

 श्रेय  महोदय :  वहां  आप  सही  हैं  ।  *
 झ्रध्यक्ष  महोदय :

 आप  अपनी  जिम्मेदारी  तो  महसूस  नहीं  करते  हैं  और
 चाहते

 हैं  दूसरे  लोग

 अपनी  जिम्मेदारी  महसूस  करें  ।

 श्री  हुरिकेदा  बहादुर  :  हाउस  में
 डिस्कशन  |  हुआ it

 त  meat  सहोदय :  हमने  इस  पर  दूसरे  तरीके  से  चर्चा  की  है
 ae att) i  अध्यक्ष  चिल्लाइये  मत  ।  भाप  बैठ  रहे  हैं  या  नही ं?

 श्री  ए०  के०  बालन :  at

 «Mea  महोदय  :  इस  पर  चर्चा  करने  का  तरीका  यह  नहीं
 श्री  ए०  के०  बालन :  मैं  बैठ  रहा  हूं  ।

 शी  सत् यप साधन  चक्रवातों  :  भाप  अब  बहुत

 अध्यक्ष  महोदय :  मैं  हमेशा  शान्त  रहता  हूं  ।  आप  बेठ  जाइए |
 श्री  सत्य साधन  चक्रवर्ती  :  मैं  सिर्फ  एक

 मिनट  लूंगा
 प्रो०  dead  ने

 कहा
 महोदय :  मैंने  उसकी  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 कार्य नाही  वृतान्त
 में  कुछ  भी  शामिल

 ) नहीं  किया  जायेगा ॥
 न्यू  महोदय  माप  मुझसे  मेरे  कक्ष  में  मिलिये  ।  वहाँ  आपका  सदैव  स्वागत  है  ।

 अब  ध्यानाकर्षण ॥  ध्
 a

 i  अवलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ata  दिलाना

 रंगीन  टेलीविजन  सेटों  का  शायरी ्

 अध्यक्ष मह  1०  वसन्त  कुमार  बत  अनुपस्थित

 श्री  रामप्रसाद  अह्रिवार  |  अनुपस्थित  |  be  ्

 श्री  एन०  क  शेजवलकर  ।  &

 श्री  एन०  ेजवलकर  :  मैं  वाणिज्य  मंत्री  का  ध्यान  अविलम्बनीय  लोक

 महत्व  के  निम्नलिखित  विषय
 की  ओर  दिलाता  g  भर  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में

 वक्तव्य ९  थ  i

 से  मित्रों  तथा  सम्बन्धियों  से  उ  पहार  के  रूप  में  रंगीन  टेलीविजन  सेटों  कां  आयात

 ore
 पनुमति देने ह् हिप मिजयायो न

 देने
 का

 सरकार
 का  कथित  निर्णय  |

 *
 कार्यवाही  ताकत में  1६  हालत  किया  गया



 24  1904
 न्  अविलंबनीय

 लोक
 महत्व  के  विषय

 की
 ओर  ध्यान  दिलाना

 नथ
 वाणिज्य  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी ०  :  वाणिज्य  inner  विदेशों  में

 रहने वाले  मि
 पत्रों  या  सम्बंधियों  से  उपहार  के  रूप  में  रंगीन  Ao  वी०  सैट  के  arma  की  अनुमति

 देने के  लिये  11  1982  को  खुला  सामान्य  लाइसेंस  do  23/82  जारी  किया  है  ।  खुले
 सामान्य  लाइसेंस  की  निम्नलिखित  शर्ते  हैं

 (i)  आयात  किये  जाने  वाले  रंगीन  Sto  वी ०  सट  की  कीमत  3600  रु०

 से  कम  नहीं  होनी  इसमें  संबंधित  सहायक  भोर  सह  फालतू  पुर्जे  शामिल  नहीं  हैं  ।

 (ii)  यह  आयातित  के  खुद  के  उपयोग  के  लिये  होगा  ate  वर्ष  की  अवधि  तक
 इसे

 न  तो
 बेचा  जायेगा  या  अन्यथा  रूप  से  निपटाया  जायेगा  ॥

 (iii)  इस  योजना  के  अन्तर्गत  कोई  भी  व्यक्ति  एक  रंगीन  टी०  ato  से  अधिज  ग  आयात
 करने  के  लिये  पात्र  नहीं  होगा  ।

 शक्  (iv)  यह  खुला  सामान्य  लाइसेंस  भारत  में  4  दिसम्बर  1982  को  या  इससे  ie
 भान के  पहुंचने  तक  लागू  रहेगा  |

 2.  यह  शर्तें  कि  आयातित  ato  वी०  सेट  की  कीमत  3600  Fo  से

 कम  नहीं  होगी  इस  विवाद  से  निर्धारित  की  गई  है  कि  रंगीन  टी ०  ato  सेटों क को  तैयार  करने  वाले

 देशी  उद्योग  के  उचित  हित  की  रक्षा  की  जा  सके  |  आयातित  टी ०  वी०  सैट  की  इस  देश में  कीमत
 यहीं  पर  स्थानीय  रूप  से  बनाये  जाते  वाले  रंगीन  टी ०  वी०  सेट  की  कीमत  से  कम  से  कम  2500

 रु०  ज्यादा  होगी  ॥

 3.  गाया  करने  की  यह  प्रदान  करने  का  उद्देश्य  यह  है  कि  1982  के  एशियाई

 खेलों  को  देखने  के  लिये  रंगीन  टी ०  वी०  सट  आयात  करने  में  सुविधा  हो  ।

 शी  जी०  एस०  बनातवाला  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न है  ।  एक  अधिसूचना
 द्वारा  किया  गया  है  ।  मैंने  इस  अधिसूचना  को  रद  करने  के  लिए  प्रस्ताव  की  सुचना  दी  है  ।  इस

 प्रस्ताव  को  गृहीत  तथा  परिचालित  किया  गया  है  ।  इस  अधिसूचना  को  रह  करने  के  लिए  जब  एक
 प्रस्ताव  को  गृहीत  भोर  परिचालित  कर  दिया  गया  तब  कोई  भोर  प्रस्ताव  कसे  आ  सकता

 वहू  ध्यानाक्षंण  प्रस्ताव  या  कोई  दूसरा  प्रस्ताव  ?  जब  को  रह  करने  के  लिए
 प्रस्ताव  सभा  के  विचाराधीन  तब  ये  सभी  चर्चा यें  कसे  हो  सकती  हैं  ।

 क
 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  ठीक  क्योंकि  यह  एक  भूल  है  |

 ध  al  एन०  के  शेजवलकर  :  यह  विषय  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  है  ।  उन  माननीय
 जिनके  नाम  में  ag  प्रस्ताव  है  किन्तु  जो  उपस्थित  नहीं  का  समय  मझे  दे  दिया  जाये  ॥

 दुःख  यह  है  कि  भारत  में  रंगीन  ढी ०  do  सेठों  के  सितारे  अच्छे  नहीं  हैं  ।  भारत  में  रंगीन
 @ho  वी ०  सेट  होने  चाहियें  अथवा  नवदीं  इस  पर  पहले  बहुत  अधिक  चर्चा  हो  चूकी  है  ।  जब  जनता

 पार्टी  सत्ता  में  तब  उन्होंने  सोचा  कि  संगीत  eto  वी०  सेटों  को  लोक  सेवा  की  अन्य  चीजों

 तुल
 ना  में  प्राथमिकता  नहीं  दी  जा  सकती  ।  उस  समय  निर्णय  रंगीन  टी०  वी०  सेटों  के  अनुकूल  नद्दी

 था  तत्पश्चात्  जब  बेमानी  सरकार  सत्ता  में  तब  यह  मामला  फिर  सरकार  के  विचाराधीन
 आया |  दोनों  तरफ  अनेक  विवाद  खड़े  हो  गये  हैं  ।  भूतपूर्व  सुचना  एवं  प्रचारण  श्री  साठे ने
 रंगीन टी०  ato  del  भारी  की  भाव्रश्यकता  बल  दिया  ।  इस  मामले  पर  विचार  करने के  लिए

 मंत्रिमंडल  ने  अन्त विभागीय  कार्यकारी  समिति  गठित  की  ।  इस  समिति  की  सिफारिश  थी  कि

 >



 अविलंबनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  दिलाना  16  1982

 =  =

 सरकार  .  at  नीति  की  घोषणा  %  पश्चात्  सैट  मंगाने  पर  कम  से  कम  24  से  30  महीने  लग  जायेंगे  ।

 इसके  पश्चात्  कोई  कार्यवाही  न  की  गई  मामला  अनिर्णीत  पड़ा  रहा  ।

 उत्तर  के  अन्तिम  पैरा  में  कहा  गया  है  कि  आयात  करने  की  यह  व्यवस्था  इसलिए की  गई

 है  कि  एशियाई  खेल  देखने  के  लिए  रंगीन  सेटों  के  आयात  में  सुविधा  हो  सके  एशियाई  खेल a
 ciel

 का  facia  दो  वर्ष  पूवे  किया  गया  था  |  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करते

 समय  एशियाई  खेल  समिति  के  ध्यान  में  नहीं  थे  |  हैरानी  की  बात  तो  यह  है  कि  मैंने  पहली  जून  के
 '  समाचार  पत्रों  में  देखा  कि  प्रधान  मंत्री  के  सचिवालय  तथा  इलैक्ट्रानिकी  विभाग  ने  गहन  अध्ययन

 करने  के  पश्चात्  रंगीन  टी  ०  वी ०  सैट  बनाने  निर्णय  किया  |  निर्णय  ag  था  कि  यदि  15

 शत  उपकरण  बाहर  से  मंगाने  की  अनुमति  दे  दी  तो  85  प्रतिशत  उपकरणों  का  निर्माण  करना

 mn
 |  श्रीमती  गांधी  की  अध्यक्षता  में  भारत  की  वर्तमान  सरकार  रात  को  अंधेरे  में  fata  कर  cl

 के  पक्ष  में  aa:  इससे  कोई  हैरानी  नहीं  हुई  ।  मैं  कई  उदाहरण  पेश  कर  सकता
 |  मैं  यह  सब  देखता  रहा  हूं  ओर  यह  गलत  नहीं  है  ।

 ॥  यह  निर्णय  करते  समय  न  ही  संसद  की  ओर  न  ही  भारत  में  टी०  वी०  सैट  बनान ेव गलों  की

 राय  ली  गई  ।  टी०  वी०  सैट  निर्माताओं  की  भी  राय  नहीं  ली  गई  हालांकि  वे  सामान्य  सेटों का
 निर्माण  करते  रहे  हैं  ।  जब  यह  निर्णय  उन्हें  दिखाया  तब  उन्होंने  सरकार  से  आश्वासन  मांगा 1

 नि  यदि  माप  कुछ  उपकरणों  का  आयात  करना  चाहते  तो  वे  उपकरण  हमें  दिये

 म  उनका  निर्माण  करेंगे  ।  बाहर  से  ऐसे  सट  और  न  मंगाये  जायें  |  ag  उन्हें  विशिष्ट  आश्वासन
 स  या  गया  था  ।

 इसीलिए  सरकार  ने  खुला  सामान्य  लाइसेंस  देने  का  निर्णय  किया  है  जिसके  अंतगर्त  सामान
 के  रूप  में  या  मित्रों  को  उपहार  के  रूप  में  टी०  वी०  सैट  लाया  जा  सकता  है  ।  यह  वास्तव  में

 बड़ी
 हैरानी  की  बात  है  कि  सरकार  ने  इस  बात  की  ओर  ध्यान  ही  नहीं  दिया  कि  इस  निर्णय  का  देश

 की  अर्थव्यवस्था  पर  तथा  भारत  में  ato  वी०  उद्योग  पर  दूरगामी  प्रभाव  पड़ेगा  ।  इस  समय
 did में  लगभग  60  कम्पनियां  जो  सामान्य  टी ०  alo  सेटों  का  निर्माण  कर  रही  हैं  ।

 यह  भायात  दो  देशों  अर्थात्  कोरिया  भोर  जमनी  से  किया  जाना  है  ।  54,000  कोरी  बास
 40  000  जमाने  से  गौर  इस  प्रकार  कुल  मिला  कर  94,000  सेटों  के  लिए  जर्मनी  की

 आइ०  ठी ०  टी०  और  कोरिया  की  गोल्ड  स्टार  तथा  सैमसुंग  कम्पनियों  से  उपकरणों  का  आयात
 किया  जाना  है  ।  यह  निर्णय  करते  समय  सम्भवत या  अन्तर विभागीय  कार्यकारी  ग्रूप  के  प्रतिवेदन  को
 ध्यान  में  नहीं  रखा  गया  cl

 आपने  एल सीना  के  श्री  एन०  डी०  देसाई  at  हाल  में  समाचार  पत्रों  में  छपी रि  पोट देखी  होगी  |  मुझे  बताया  गया  है  कि  एक  किट  में  550  उपकरण  हैं  ।  श्री  देसाई  का  कहना  हैकि
 इन

 450  में  से
 410  उपकरण

 भारत  में
 ही

 बनाये  जा  रहे  हैं  ।  इस  समूची  सुची  में  केवल  40
 करण  ऐसे  हैं  जिनका  निर्माण  यहां  नहीं  हो  सकता  है  ।  पिक्चर  ट्यूबों  और  इं टा ग्रे ट ड

 सकी  जैसे
 पुर्जों  का  निर्माण  अभी  भारत  में  नहीं  हो  सकता  है  ।  ज  हां  तक  स्पीकरों  का  समान

 ens

 निर्माण

 तो  हम
 शेर क्यो  सेटों  के  लिए  कर  ही  रहे  g

 अध्यक्ष  सहोदय :  मैं  समझता

 i:

 fs  आपका  यह  निर्देश
 vole  रह

 तों ett  एन०
 ie

 इज वल कर :  ऊ  a)
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 अघ्यक्ष  महोदय  :  तब  आपको  लाऊड स्पीकर  ही  कहना  चाहिये  ॥  /

 प्रो ०  मघ  दंडवते  न्य  काल  में  स्पीकर  लाऊड रस् पीकर  ही  बन  जाता  है  ।

 श्री  एन०  के ०  दे जवल कर  :  कंडेन्सर  रजिस्टेंस  और  फिर  चेलियां  भी  बाहर  से  मंगाई जा  रही

 हैं  जिनका  निर्माण  दिल्ली  की  प्रत्येक  गली  में  हो  रहा  है  ।  समझ  में  नहीं  यह  निर्णय  क्यों  किया

 गया  क्योंकि  450  में  से  410  उपकरण  at  बनाये  जा  सकते  हैं  ।  एल्जिन  के  श्री  दें
 ने  जो  कुछ  कहा  उसका  सरकार  के  पास  क्या  उत्तर  मैं  उट्ठीं  जानता  हुँ  ।

 एक  भोर  हैरानी  की  बात  वह  पार्टी  है  जिसे  आयात  का  कायें  सौंपा  गया  हैं  ।  इन  उपकरणों

 का  गाया  कौन  करेगा  ?  जिम्मेवारी  तो  न  टी०  डी०  ato  ने  ली  थी  |  यह  क्योंकि  यह
 एक  बिचौलिया  अभिकरण  हैं  |  मापकों  यह  जान  कर  हैरानी  होगी  कि  12  सितम्बर  तक  भारत  में

 कोई  उपकरण  उपलब्ध  नहीं  था  ।  यदि  यह  निर्णय  जन  में  किया  गया  तो  इन  चार  महीनों  में
 न *  क्या  हुआ  ?  तत्पश्चात  सितम्बर  मास  तक  उन्हें  कोई  उपकरण  नहीं  मिला  ।  इसके  बाद  मुझे  बताया

 गया  ।  कि  सितम्बर  के  दूसरे  सप्ताह  में  45,000  उपकरणों  कीਂ  पहली  किस्त  प्राप्त  हुई  ।  45,000

 उपकरणों  की  दूसरी  मेरे  विचार  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  एक  दो  दिन  में  आ  जाये

 तो  मैं  कह  नहीं  सकता  i  अभी  तक  तो  उपकरणों  की  दूसरी  किस्त  नहीं  है  ।  अब  सरकार  पूछ  सकती

 हूँ  कि  यह  सुविधा  केसे  दी  जा  सकती  दोष  किस  का  हैं  ?  पहले  तो  आपने  गलत  निर्णय  किया  ।

 भाप  og  fata  जनवरी  के  आरम्भ  में  ही  कर  सकते  जब  नीति  का  निर्धारण  किया  गया  था  ॥

 तत्पश्चात्  भापने  जून  मास  में  निर्णय  किया  ।  फिर  आपने  चार  महीनों  में  कुछ  भी  न  किया  ।  इसके
 अतिरिक्त  अगले  चार  महीनों  में  कोई  उपकरण  न  मिल  सका  ।  इसके  लिए  किसे  दोषी  ठहराया
 सकता  ह  ?  यदि  आप  इन  रंगीन  elo  वी०  सेटों  का  सीघे  आयात  करने  की  अनुमति  देते  ता

 इसका  बड़ा  भारी  प्रभाव  पड़ेगा  ।  इसके  लिए  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  उपकरणों  की  मोटे

 तौर  पर  कीमत  इस  समय  1250  रुपए  है  ।  उनका  कहना  है  कि  इस  पर  लगभग  250  रुपए  भाड़ा

 बीमा  आदि  पर  खर्चे  इस  प्रकार  ag  मिलाकर  1500  रुपए  हो  गये  |  इस  पर  निर्माताओं  की

 एक  हजार  लागत  भायेगी  भोर  केबिनेट  की  कीमत  700  रुपए  है  ।  सीमा-शुल्क  2,225  रुपए  और

 125  रुपए  देश  में  परिवहन  पर  खर्च  भाता  हू  ।  इस  प्रकार  कुल  कीमत  5,550  रुपए  बनती  है  |

 इस  समय  यह  7,500  रुपए  में  बेचा  जा  रहा  है  ।  इसमें  कुछ  कमीशन  ओर  अन्य  खर्चे  भी  होंगे  ।

 कीमत  5,500  रुपए  से  बढ़  कर  7,500  रुपए  हो  गई  है  ।  यह  इस  समय  की  कीमत

 भाप  सोचिये  कि  सरकार  को  इससे  कितनी  हानि  होगी  |  अनुमान  है  कि  इस  कायें वाही  के

 परिणामस्वरूप  1  लाख  टेलीविजन  सेट  आयात  किये  जायेंगे  ।  एक  लाख  टेलीविजन  सेट  आयात  करने

 की  इजाजत  दे  दी  गई  है  जिससे  भारत  सरकार  को  3  हजार  रुपये  प्रति  टेलीविजन  सैट  की  हानि

 होगी  ।  यह  हानि  3  करोड़  रुपये  होगी  और  इसके  अन्य  दुष्परिणाम  भी  होंगे  ।  ये  दुष्परिणाम

 क्या हैं हैं  ?  रंगीन  टेलीविजन  की  दो  प्रणालियां  एक  तो  प्रणाली  कौर
 दूसरी

 प्रणाली  है  ॥

 ह  ont  ग

 श्री  शिवराज  ato  पाटिल :  यह  सीकम  है  ।

 थ्री  एन०  के०  शे जवल कर :  हां  सीकम  ।  हम  पी० ए To  एल०  के  पक्ष  में  हैं  ।  श्री मन

 हॉ  द संदेह है

 wile  गह  पक  Go  एल०  प्रणाली  केवल  जापान  में  नेशनल  कम्पनी  द्वारा  अप
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 ary  गई  हिटाची  ओर  अन्य  भी  इसका  उत्पादन  करते  हैं  ।  परन्तु  वे  बहुत कंम  मात्रा  में

 इसका  उत्पादन  कर  रहे  हैं  ।  हमें  हांगकांग  से  सबसे  aed  टेलीविजन  सेट  मिल  सकते  हैं  ।  इसलिये

 मुझे  खेद  है  कि  इसके  पीछे  कोई  चाल है  ।  वरन  यह  सब  क्यों  हो  रहा  हैं  ?  वे  अभी  तक  टेलीविजन

 का  उत्पादन  नहीं  कर  सके  हैं  ।  अब  वे  केवल  नेशनल  कम्पनी  से  आयात  करेंगे  ।  आज  के  ट्रिब्यून
 में

 एक  लेख  है  कि  भारत  के  सभी  बड़े-बड़े  शहरों  में  नेशनल  कम्पनी  के  बनाये  टेलीविजन  सेट  बेचने  के
 लिये  एजेन्ट  घूम  रहे  हैं  ।  हमें  यह  पता  नहीं  है  कि  यह  बात  कितनी  सत्य  है  ।  परन्तु  यदि  ag  सत्य

 है  तो  यह  बड़  दुख  की  बात  है  |  उदाहरण  के  लिये  यदि  नेशनल  कम्पनी  के  टेलीविजन  सेट  यहां  पर
 भाते  तो  उनकी  मरम्मत  आदि  की  क्या  व्यवस्था  होगी  ?  थोड़े  दिन  बाद  यह  सेट  खाली  डिब्बे

 रह  जायेंगे  या  फिर  आपकी  उनकी  मरम्मत  की  व्यवस्था  करनी  होगी  ।  आपकी  स्विस  सेन्टर  ओर

 अन्य  लोगों  को  लायसेंस  देने  पड़ेंगे  और  कुछ  पालतू  पुर्जों  की  आयात  की  भी  इजाजत  देनी  पड़ेगी  ।
 अन्यथा  मापकों  व्यर्थ  में  काफी  हानि  उठानी  पड़ेगी  ।

 मूझे  बताया  गया  है  कि  वाणिज्य  मंत्रालय ने  इस  संबंध  में  निर्णय  लिया है  ।  सम्भवतः

 सम्बन्धित  मंत्रालय  अर्थात  इलेक्ट्रोनिक्स  विभाग  और  विज्ञान  तथा  प्रोद्योगिकी  विभाग  से  परामर्श

 नहीं  किया  गया  ।  ag  फैसला  जल्दबाजी  में  किया
 गया  है

 ।  मुझे  पता  नहीं  कि  इन  मंत्रालयों के
 साथ  परामर्श  कयों  नहीं  किया
 =

 महोदय  :  कृपया  ATAT  भाषण  शीघ्र  समाप्त  करें  ।
 श्री  एन०  Fo  शेजवलकर  :  दोनों  का  समय  पांच-पांच  मिनट  तो  दे  दीजिये  ॥

 a  झष्यक्ष  महोदय  :  बीस  मिनट  तो  आप  को  दे  दिये  ।  भाप  भोर  क्या  चाहते  हैं  ।

 ग  एन०  ष्ह्  दोजवलकर  :  मेरा  निवेदन  है  कि  यह  निर्णय  लेने  से  पहले  संसद  से  परामर्श

 कयों  नहीं  किया  गयां  |  संसद  का  सत्र  चल  रहा  था  11  अक्तूबर  की  अधिसूचना  जारी  करने का
 ‘wat  औचित्य  था  ?  यह  मामला  संसद  के  परामर्श  के  लिये  लाया  जा  सकता  था  ।  माननीय  सदस्यों

 के  साथ  परामर्श  करके  कुछ  निर्णय  लिया  जा  सकता  था  ।  मेरे  विचार  में  यह  एक  प्रमुख  निर्णय

 इसमें  जनता  का  घन  अन्त ग्रस्त  है  ।  इसके  अलावा  यह  एक  नीति  सम्बन्धी  मामला  है  |  =

 मैं  माननीय  मंत्री  याद  दिला  दूं  कि  छः  महीने  पहले  एक  अधिसूचना  जारी  की  गई  थी

 कि  यदि  आप  अपने  किसी  निकट  सम्बन्धी  अर्थात्  पुत्री  आदि  के  लिये  कोई

 हार  मंगाना  चाहते  तो  आपको  सी ०  पी०  पी०  प्राप्त  करना  होगा  i  वहां  से  आप  वीडियों  सेट

 उपहार स्वरूप  मंगा  सकते  यह  कहा  गया  है  कि  टेलीविजन  सेट  मंगाने  की  अनुमति  नहीं
 जायेगी  ।  आप  वीडियो  सेट  के  साथ  टेलीविजन  का  आयात  कर  सकते  है  ।  यह  मामला  संसद के
 समक्ष  कयों  नहीं  लाया  गया  ॥

 उद्योग  के  लोग  जो  इस  समय  काम  कर  रहे  हैं  उन्हें  भारी  जोखिम  उठाना  पड़ेगा  ।  मैं

 नीय  मंत्री  का  उत्तर  जानता  हूं  कि  मूल्य  25  सौ  रुपये  अधिक  होगा  ।  आप  जानते  हैं  कि  दुर्भाग्यवश

 भारतीय  सामान  की  साख  अच्छी  नवदीं  इसलिये  लोग  2500  रुपये  अधिक  देना  पसंद  करेंगे

 इसका  उद्योग  पर  प्रभाव  पड़ेगा  |  कृपया  इस  पर  गंभीरतापूर्वक  विचार  करें  ।  इसका  विदेशों  में  गये

 तथा  इन  सभी  कम्पनियों  पर  प्रभाव  पड़ेगा  ।  यह  एक  महत्वपूर्ण बात  हैँ  ।

 यह
 सुविधा  केवल

 4
 aaa

 तक  दी  हूँ
 |  सद

 बात
 अल  में

 नहीं  aT
 रही  है

 ।  क्या
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 धि

 ह्म  सादे  टीवी भजन  पर  नहीं  देख  सकते  हैं  ?  यदि  सरकार  खेलकूद  को  आम  जनता  को  दिखाना

 चाहती थी  तो  उन्हें  बड़े  टेलीविजन  सेट  मंगवाने  चाहिये  थे  और  उन्हें  मावलंकर  आडि  टोरियम  जेसे

 सार्वजनिक  स्थानों  पर  रख  देना  चाहिये  था  और  यह  एक  लाख  टेलीविजन  का  आयात  नहीं  करना

 ि
 चाहिये  था  ।  हमारे  यहां  रंगीन  टेलीविजन  आरंभ  करना  ठीक  नहीं है  ।  इनसेट  तो  असफल  रहा है  ।

 हमने
 भव  इन् ट्रेस टल  अपनाया  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  इसका  भविष्य  क्या  होगा  |

 इन  परिस्थितियों  में  मैं  सरकार से  अनुरोध  करूंगा  कि  ag  अपने  faa  के  बा भरे  में

 विचार  करे  और  उन्होंने  जो  रियायत  दी
 है

 उसे  वापस ले  ले  ।  कृपया  मेरे  द्वारा  उठायी
 भी  गई  सभी बातों  का  उत्तर  दें  ।

 श्री  शिवराज  वी ०  पाटिल :  आपकी  कौनसी  बातें  ।

 श्री  एन०  के०  शेजवलकर :  मेरा  विचार  था  कि  भाप  मेरी  बातों  को  ध्या
 पूर्वक  सुन  a

 मैं  अपनी  बातों  को  दोहराता  हूं  ।
 ह  1.  इस  प्रयोजन  के  लिये  हमारी  संसद  को  विश्वास  में  न  लेने  का  क्या  औचित्य  था  ?

 2.  इलेक्ट्रोनिक्स  भोर  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिक  मंत्रालय  और  मंत्रियों  से  पर
 ra

 किये  बिना
 मापने  यह  निर्णय  क्यों  लिया  |

 _  3.  रंगीन  तथा  अन्य  टेलीविजन  के  निर्माताओं  से  परायों  किये  बिना  आपने  यह  निर्णय  क्यों

 लिया  ।  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  ange  इस  निर्णय  से  जापान  की  नेशनल  कम्पनी को  ही  लाभ

 होगा  अन्य  कम्पनियों  को  नहीं  क्योंकि  नेशनल  कम्पनी  ही  पी०  To  एल०  प्रणाली  के  रंगीन  .
 a विजन  बना  रही है  ।  अन्त  में  %

 अध्यक्ष  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  आप  अन्तिम  प्रश्न  पर  पहुंच  गये

 al  एन०  Fo  शेजवलकर  :  अन्त  में  क्या  आपने  निर्माताओं  कोई  गमा श्वा सन  दिया  है

 कि  आप  कोई  टेलीविजन  आयात  नहीं  करेंगे  और  क्या  आप  यह  नहीं  ससझते  कि  टेलीविजन  के

 आयात  से  देश  के  उत्पादन  पर  विशेष  रूप  से  इंजीनियरों  भर  समूचे  va
 ae

 पर  श्र  भाव

 पड़ेंगी
 ।

 अन्त  में  सरकार  को  इसमें  राजस्व  की  कितनी  हानि  होगी  ॥

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  यह  में  अन्तिम  प्रश्न  ही  है  ।

 प्रो ०  सच  दण्डवते  :  उन्हें  उत्तर  लिखाने  दीजिये  ga  केवल  लिखेंगे  ।

 Weaat  महोदय :  यह  तो  ऐसी  बात  है  जसे  कोई  महिला  अपने  पति  से  कह े| कि  मैं  आपको

 free  एक  घंटे  से  याद  fear  रही  हूं  कि  मैं  पांच  मिनट  में  आ  रही  हूं  परन्तु  आप  reve

 @
 नद्दीं

 करते  ।  भब  मैं  भापकी  बात  पर  विश्वास  कर  सकता  Z  |

 श्री  शिवराज-वी ०  पाटिल :  stad  मेरा  उत्तर  बहुत  बड़ा  नहीं  ।  पहला

 था  कि  ससद  से  परामर्श  क्यों  नहीं  किया  गया  ।  हम  इस  प्रक्रिया  को  जानते  हैं  ।  संसद  से  परामर्श

 करना  जरूरी  नहीं  हू  ।  हम  नीति  की  घोषणा  करते  हैं  भर  उसे  सभा  पटल  प्र  रख  दिया  जाता

 हैऔर य mg  नीति  कोई  aaa  नहीं  ह  ।  यह  आयात  निर्यात  नीति  का  एक  अंग ह  ड  । प्रस्तुत आप

 चाहते हैं  कि  मैं  इस  पर  सभा  मैं  चर्चा  करूं  और  बाद  में  इसकी  घोषणा क wie  MS  Gr  पुराने

 सांसद हैं  भोर  जानते  हैं  कि  घोषणा  करने से  पहले  इस
 गा

 में  चपा  नहं

 की
 जानी  चाहिये

 ।

 s  a  9 ह
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 दूसरा  प्रश्न  इलेक्ट्रोनिक्स  मंत्रालय  से  परामर्श  लेने  के  बारे  में  हू  ।  आप  यह  क्यों  महसुस
 करते हैं  कि  हमने  सुचना  मंत्रालय  और  इलेक्ट्रोनिक्स  मंत्रालय  से  परामर्श  नहीं f  कि

 io
 ।  हमने  उनके

 qua  से  यह  निर्णय  लिया  टेलीविजन  के  उत्पादन  के  लिये  हमने  निर्माताओं  से  परामर्श

 किया  ।  परन्तु  टेलीविजन  के  आयात  के  लिये  हमें  उनसे  परामर्श  करना  जरूरी  नहीं है  ।
 श्री  कठ  दोज वल कर  :  उनके  साथ  परामर्श  करना  जरूरी  क्यों  नहीं  है  ।

 श्री  शिवराज  वी ०  पाटिल  :  यदि  आप  मुझसे  ag  अपेक्षा  करें  कि  मैं  उद्योग  की  प्रत्येक फ
 के  साथ  परामर्श  करूं  और  फिर  कोई  नीति  बनाऊ  तो  यह  सम्भव  नहीं  होगा  ।  इस  मामले  में  मने
 भारत  में  रंगीन  टेलीविजन  बनाने  की  व्यवस्था  की  है  ।

 आपने  स्वयं  अपने  वक्तव्य  में  कहा  है  कि  Fo  टी०  डी०  सी०  ने  भारत  में  रंगीन  टेलीविजन

 बनाने  के  लिए  सामान  arara  क्रिया  है  और  निर्माताओं  को  उस  सामान  को  जोड़ने  और  उनको  बनाने

 तथा  उन्हें  माकिट  में  बेचने  की  सुविधा  दी  गई  ह  हमने  यह  भी  सुनिश्चित  किया  हूँ  कि  हमारे  देश

 लीविजन में  जो  टेलीविजन  भायेगा  और  बेचा  जायेगा  उसकी  कीमत  अन्य  देशों  में  बनाये  जाने  वा

 से  कम  होगी  aa  यदि  2500  रुपये  का  अन्तर  है  तो  मैं  नहीं  समझता  कि  इसके  अलावा  निर्मा

 तारों  को  कौर  क्या  संरक्षण  दिया  जाना  चाहिए  ।  आयात  किये  जाने
 are

 टेलीविजन  at  लागत

 देश  में  बनने  वाले  टेलीविजन  से  अधिक  होगी  ॥  ब

 श्री  एन०  के ०  दोज वल कर :  मैंने  यह  नहीं  कहा  कि  नन क  कक  ०  क

 श्री  शिवराज  वी ०  पाटिल :  जब  आप  बोल  रहे  थे  तो  मैंने  एक  बार  भी
 दो काठा की  नहीं

 की  थी  ।

 श्री  एन०  Ho  दे जवल कर :  मैं  आपका  संरक्षण  चाहता  हमारे  यहां  संस्थायें  हैं  और

 माननीय  मंत्री  को  उनके  साथ  परामशं  करना  चाहिए  था  ।  इस  अधूरे  उत्तर  से  मुझे
 से

 कोई
 मदद

 नहीं
 fad  कौर  उनके  लिए  मैं  कोई  स्पष्टीकरण  नहीं  दे  सकूंगा  ।

 :
 अघ्यक्ष  महोदय  :  वहं  एक  बहुत  el  अच्छे  वकील  हैं  ।

 at  शिवराज  वो  पाटिल  मैं  कह  रद्दा  था  कि  हमने  स्वदेशी  उद्योग  की  रक्षा  eg  पर्याप्त
 कदम  उठाये  हैं  ।  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  हमारे  देश  में  रंगीन  टेलीविजन  बने  और  वे  देश

 विदेशों  से  उपहार  स्वरूप  भाये  zalfastat  से  कम  कीमत  पर  हमने
 का  आयात  किया  है  और  उन्हें  हमने  निर्माताओं  को  दे  दिया  है  ।  हमने  देखा  है  कि

 मुल्य  में  2500  रुपये  का  अन्तर  है  ।  टेलीविजन  निर्माताओं  के  लिये  और  क्या  सुरक्षा  आप  चाहते
 हैं  ?  एशियाई  खेल  भा  रहे  हैं  और  लोग  उन्हें  देखना  चाहते  हैं  ।  हम  यह  सुनिश्चित  करने  का  प्रयास

 कर  रहे  हैं  कि  एशियाई  खेलों  को  देखने  हेतु  लोगों  की  मांग  पूरी  हो  जाये  ।

 भापका  कहना  है  कि  नेशनल  कम्पनी ਂ  नामक  किसी  कम्पनी  को  इससे  लाभ  होगा  ।  यदि

 विश्व  के  अन्य  देशों  में  रद्द  रहे  लोगों  द्वारा  भारत  में  रहने  वाले  लोगों  को  टेलीविजन  उपहार  में

 भेजे  जाते  तो  इससे  किसी  कम्पनी  विशेष  को  कैसे  लाभ  ag  मेरी  समझ  में  नहीं  भाया  ।

 किसी  व्यक्ति  विशेष  को  होने  वाला  लाभ  किसी  कम्पनी  विशेष  का  लाभ  कैसे  बन  यह

 मेरी  समझ  में  नहीं  आयेगा  जबकि  उपहार  विभिन्न  लोगों  द्वारा  विभिन्न
 देशों  से से  हमारे  देश  मै

 भिन्न-भिन्न  लोगों  को  भेजे  जायेंगे  |  यह  कथन  भी  अनुमान  पर  ही  आधारित है  ।

 एक  प्रश्न  यह  पूछा  गया  है  कि  क्या  टेलीविजन  निर्माताओं  को  कोई  आश्वासन  दिया

 क
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 आश्वासन  नहीं  दिया

 ="
 जहां  तक  इस  प्रश्न  का  सम्बन्ध  है  कि  टेलीविजन  उद्योग  में  कार्यरत  निर्माताओं मौर

 ह
 पर  इसका  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  मैंने  पहले  ही  कह  दिया द ैदै  कि  आजकल  भारी

 ह
 बौर

 यही  मांग  तो  निर्माता  टेलीविजन ों  का  निर्माण  कर  सकते  हैं  ।  हमने  सुनिश्चित  किया  है  कि  उन्हें

 आवश्यक  सामग्री  टेलीविजनों  के  निर्माण  हेतु  मिले  और  वे  इ  प्रकट  लाभ  उठा  सकते हैं  तथा  वे  उनकी

 बिक्री  जरूरत  मंद  लोगों  को  कर  सकते  इस  प्रकार  मेरे  विचार  से  टेलीविजन  उद्योग  और

 उसमें  कार्यरत  श्रमिकों  पर  इसका  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  |
 आपने  पूछा  है  कि  इससे  सरकार  को  कितनी  हानि  होगी  ?  इस  नीति  तथा  अन्य  नीतियों  के

 अंतगर्त  सरकार  को  कुछ  लाभ  ही  हानि  नहीं  ।  आपका  कहना  है  कि  चूंकि  शुल्क  में  कमी

 की गई  है  इसलिए  सरकार  को  हानि  होगी  ।  बात  ऐसी  नहीं  है  ।  अब  तक  यह  माना  जा  रहा

 कि  टेलीविजन  सेटों  का  आयात  किया  जायेगा  यदि  शुल्क  एक  निर्धारित  दर  पर  रखी  परन्तु
 उस  दर  पर  टी ०  वी०  सेटों  का  आयात  किसी  ने  भी  नहीं  किया  ।  अब  एशियाई  खेलों  के  भाने  के

 कारण  टी०  वी०  सैट  के  आयात  के  मामले  में  ढील  दी  गई  मुझे  बताया  गया  है  कि

 व्यवस्था  से  सरकार  को  लगभग  30  करोड़  रुपये  की  आय  हालांकि  इस  बारे  में  ठीक  आंकड़े

 तभी  उपलब्ध  हो  सकेंगे  जबकि  विपिन  विभागों  द्वारा  इस  बारे  में  अनुमान  लगा  लिया  जायेगा  ।  इस

 योजना  से  सरकार  को  हानि  नहीं  होगी  ।

 श्री  रोत  लाल  प्रसाद  वर्मा  उपाध्यक्ष  कलर  टी०  वी ०  आयात  करने

 की  छुट  अचानक  सरकार  ने  एक  महीने  के  लिए  दे  दी  है  ।  इस  बारे  पर  डिसीजन  लगातार

 हो  रहा  है  ।  हमारे  भवें  सुचना  प्रसारण  मंत्री  ने  भी  एशयोर  किया  था  कि  कलर  टी ०  वी ०  के  लिए
 भारत  के  मन्युफक्चर  को  भी  पूरी  छुट  होगी  गौर  उनको  बनाने  के  लिए  भी  ।  मैन्यूफैक्चरर  के  बहुत
 से  डलीगेशन  मंत्री  जी  के  पास  गए  हैं  ।  यदि  उनको  इस  तरह  कीं  छुट  दे  दी  तो  कलर  टीवी  का  es

 शुरू  हो  जाएगा  ।  उससे  स्मगलर  अनचित  लाभ  भी  उठा  लेंगे  ।  कया  मंत्री  जी  बतायेंगे  कि  जो

 डेलिगेशन  उनसे  मिला  उनसे  उनकी  क्या-क्या  बातें  हुई  हैं  ?  उनके  आब्जेक्शन्स  को  निरस्त

 करने  के  लिए  आपका  क्या  कहना  है  ?  कलकत्ता  के  बहुत  से  इलेक्ट्रानिक्स  इन्डस्ट्री  वालों  ने  संसद

 सदस्यों  के  पास  एक  लैटर  भेजा  जिसमें  उन्होंने  कहा  है  कि  हम  दो  हजार  मे  कलर  alo  ato

 बनाकर  दे  सकते  हमको  लाइसेंस  दें  और  से  मुक्ति  दिलायें  ।  इससे  कलर  टी  वी  देश  के  गरीब

 लोगों  तक  पहुंच  सकता  है  ।  लेकिन  यह  कदम  केवल  बड़े  लोगों  को  लाभान्वित  करने  के  लिए  किया
 गया  है  ।  जिनके  बड़े  रिलेशन  विदेशों  में  हैं  ।  वे  टी  बी  को  मंगा  सकते  हैं  और  दूसरे  बड़े  लोगों  को

 कहां  से  मिलेगा  |  गरीब  लोग  केवल  अखबारों  में  ही  यही  तो  समाजवाद  है  ।  इस  तरह  की

 व्यवस्था  के  संबंध  में  सरकार  को  अच्छी  तरह  से  विचार  करना  चाहिए  था  ।  देश  की  80  करोड़

 जनता  गाँवों  में  रहती  है  ।  भाप  कहते  हैं  कि  लगा  रहे  हैं  और  सारे  देश  के  लिए  व्यवस्था
 तन

 कर  रहे  हैं  के  गरीब  लोग  क्यों  यह  एक  बहुत  गम्भीर  महत्वपूर्ण  सवाल  है  ।  गच

 कौर  साउथ  कोरिया  के  साथ  94  हजार  टी  वी  सेक्स  ईटीटीडोसी  द्वारा  यहां  पर  इसेम्बल  किए

 जायेंगे  ।  इस  तरह  की  छुट  से  क्या  इन  को  करोड़ों  रुपयों  का  लॉस  नहीं  होगा  ।  कहते
 हैं  कि  लाभ

 लेकिन  कैसे  होगा  ।  ago ०  सी ०  खोल  इससे  करोड़ों  रुपयों  का  नुकसान  fan
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 एक  at it  rare  यह  है  कि  इसमें  बहुत  as  घोटाले  की  गन्ध  आ  रही  है  ।  इसको  आपको

 _
 लोकलेखा  समिति  को  जांच  करने  के  लिए  सौंपना  चाहिए  ।  इसमें  .  भयंकर  करप्शन  है  ।  एक  महीने

 ‘at ot  छूट  दी  इसका  क्या  कारण है  ?  वी .  लोगों  से  पता  चला  है  कि  कस्टम

 डिपार्टमेंट  में  इस  तरह  के  इलेक्ट्रॉनिक्स  asa  पहले  से  जमा  हैं  ।  ऐसा  लगता  है  कि  शायद  ठीक  उसी
 !  _  समय  आपने  एक  ala  की  छूट  दी  ऐसा  कौन  सा  आदमी  जो  तुरन्त  मंगा  लेगा i

 दि  आप  ने  चार  महीने  छुट  दी  तो  आपकी  बात  समझ  में  भा  सकती  थी  ऐसी  कौन  सी

 t  व्यवस्था  जो  तुरन्त  वहां  TH  महीने  के  अन्दर  भेजा  जा  सकता  है  ।  आपकी  कस्टम  एक्सपोर्ट  ओ  र

 ..  इम्पोर्ट  की  पालिसी  में  यह  कैसा  प्रोविजन  था  ।  इस  में  दिया  हुआ  है  कि  कोई  इंडिविजुअल  5  हजार
 ..  रुपये  तक  मंगा  सकता  हूं  और  कोई  इंस्टीट्यूशन  25  हजार  रुपये  तक  मंगा  सकता  है  |  इतनी  छुट

 ी  इसमें  दी  हुई  फिर  आपने  यह  3600  रुपये  का  ही  डिसीजन  क्यों  लिया  ?  क्या  इसको  मंगाने  का

 काम  एक  महीने  के  अन्दर  पूरा  हो  जाएगा  ।  क्योंकि  aga  दो  कंट्रोलर  साफ  इम्पोटंत  और

 Hea  की  दरख्वास्त  भेजनी  वह  लाइसेंस  देंगे  तब  वह  मंगा  सकेगा  |  क्या  यह  सब  काम  एक्

 j  मदीने  में  पूरा  हो  सब  दरख्वास्त  एक  कवि  महीने  में  स्कटिनाइज  हो  जाएंगी  भोर  लोगों
 ..  को  लाइसेंस  मिल  जाएंगे  ?  क्या  आपका  डिपार्टमेंट  इतना  सक्षम  हो  गया  हैं  कि  इतनी  जल्दबाजी  में

 {  तह  सब  कर  सकेगा  ?  या  आपने  ऐसे  ही  जल्दी  बाजी  में  ag  नोटिफिकेशन  निकाल  दिया  है  ?
 i इतने  समय  में  तुरन्त  सारी  कार्यवाही  पूरी  हो  जाएगी  और  विधिवत  टी  वी  बाहर  से  चला  आयेगा

 क्
 दूसरी  बात  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इसमें  फौरन  एक्सपोजर  और  अपने  इम्पोर्ट से

 की  साजिस  नहीं  जिसके  कारण  आपनें  यह  एक  महीने  का  समय  दिया  है  ?  मुझे  तो  लगता  है  कि  ये

 लोग  इस  एक  मदीने  में  अपना  डील  पूरा  कर  लेंगे  और  जनसाधारण  से  अधिक  मुनाफा  कमायेंग े।

 क्या  यह  डिसीजन  इलेक्ट्रोनिक्स  डिपार्टमेंट  के  द्वारा  लिया  गया  है  या  यह  पोलिटिकल

 स्वीकर शंका हैं  कि  इस  डिसीजन  के  बारे  में  सब  बातें  पी०  एम०  सैक्रट्रियेट  में  तय  हु  eat  at

 ne टरी  ले लेवल
 पर  यह  डिसीजन  हुआ  है  क्योंकि  इसमें  इलेक्ट्रोनिक्स  मिनिस्टर  को  भी  भारिक क

 ei  ः दिया  गया  है  ||

 ७  ज  ७  ८. ी  विलास  पासवान  उन्होंने  एक  संवैधानिक  मुद्दा  उठाये
 rel

 श  उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  उन्हें  अनुमति  दी  है  ।  ह  ह

 2
 श्री  रीत  लाल  प्रसाद  वर्मा  मुझे  लगता  हैं  कि  इसके  पीछे  बहु  त  बड़ा  ष  है  और

 घपलेबाजी  है  ।  इसकी  हाई  लेवल  लोक  लेखा  समिति  द्वारा  जांच  करानी  ही  पड़ेगी  ।

 हमारे  देश  में  इलेक्ट्रोनिक्स  के  सामान  बनाने  में
 बहुत

 सी  कम्पनियां  लगी हु
 दै

 सय

 कम्पनियों  ने  बहुत  सा  सामान  भी  मेन्यूफेक्चरर  कर  लिया  था  कैबिनेट  वगैरह  चीजें  बना  in

 aa  इन  टी ०  वी  ०  सेटों  के  बाहर  से  भा  जाने  से  उन  कम्पनियों  को  बहुत  घाटा  होगा  और  उनका

 सामान  बेकार  हो  जाएगा  ।  इस  उद्योग  में  पूंजी  लगाने  की  प्रेरणा  भी  लोगों  में  कम  हो  जाएगी

 क्योंकि  विदेश  से  यह  सारा  सामान  आ  जाएगा  ।  मै  जानना  चाहता  हूं  कि  ag  लेने से  पहले
 क्या  उद्योग  मंत्रालय  ने  अपनी  सहमति  दी  क्या  इलेक्ट्रोनिक्स  ्ग्ग््ह् विभाग  ने  अपनी  सहमति  दी

 थी  ह

 यदि  दी  थी  तो  कब  दी  थी
 ?

 gt तक  फोरन  एक्सचेंज का  प्रश्न  ती  gt  कहा  था  कि  जो  भी  टी  वी  सैट
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 24  1904 |  त्व  के  विषय  की att  ध्यान
 दिलाना

 पिटक  था  ree
 बाहर  &  anh  उन  9 फोरन  एक्सचेंज  में  ड्युटी  दनो  होगी  ।  बाद  में  चल  een  कड
 कि  रुपये में  देने  पर  भी  टी०  ato  सैट  ला  सकेंगे  ।  क्या  इस  से  जो  हम  फारन  एक्सचेंज
 अर्थ  करने  बाले  थे  उसका  नुकसान  नहीं  होगा  ?  मुझे  लगता  है  कि  इसके  पीछे  राजनीति है  जिसके
 कारण  यह  सारी  छूट  दी  जा  रही है  ।  यह  फोरन  एक्सपोर्ट  ale  अपने  इम्पोर्टेड  के  बीच व  एक
 सारी  जिससे  कि  वे  लाभ  उठायेंगे  ।  देश  की  आम  जनता  को  इससे  कोई  लाभ  होने  वाला

 नहीं
 bd क्या  मंत्री  जी  यह  बतायेंगे  कि  11  अक्टूबर  से  जब  से  यह  mfefaRara  निकला  गाज

 तक  fad  सेट  भा  चुके  हैं  ताकि  यह  पता  चले  कि  उनमें  कितने  सट  वी०  भाई  पी०  लोगों के  थे
 जो  कि  क्लीयर  हो  गये

 ह
 ?  इसके  बारे  में  मन्त्री  जी  क्लीयर  बतायें  क्योंकि  ag  aga  ही  गम्भीर

 प्रश्न हैं  ।
 लास्ट  जून  में  वैस्ट  जमाने  और  साऊथ  कोरिया  से  जो  पैकेज  डील  हुई  थी  उसके  अन्तर्गत

 मन  तक  कितने  सेट  भा  चुके  हैं  बौर  कितने  भाने  बाकी  हैं  और  उनको  आने  में  कितना  समय

 लगे  पा  45  हजार  सेट्स  वेस्ट  जमेंनी  कौर  25  हजार  सेक्स  साऊथ  कोरिया  से  आने  थे  ।  उनमें

 से  अब  तक  कितने  आ  चुक  हैं  ?  क्या  यह  सही  नहीं  है  कि  साऊथ  कोरिया  की  टेक्नॉलोजी  a  ट
 डेविड  जापान  की  तुलना  में  वह  पुरानी  है  ?  जापान  की  टैक्नोलोजी  दनिया  के  दसरे  देशों

 की  तुलना  में  अधिक  माडर्नाइज  नहीं  मन्त्री  जी  इन  सब  बातों  को  स्पष्ट  करें  ।
 +

 श्री  शिवराज  वी०  पाटिल  :  श्रीमन्  जो  प्रश्न  है  वह  यह  है कि  azar  इसकी  वजह  से  ईठ
 ato  डी०  सी०  को  हानि  होगी  या  लाभ  इसका  उत्तर  हैं  कि  हम  समझते  हैं  कि  ई०  टी०
 डी०  सी०  को  इसकी  वजह  से  कोई  हानि  पहुंचना  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  टी०  वी०  सैटस  की  मांग
 बहुत  है  ।  जितने  भीं  do  वी ०  सेट्स  यहां  बताये  जायेंगे  या  उनके  लिए  सामान  लाया

 उस सभी  का  उपयोग  ऐसा  हमारा  मन मान  है  ।

 ि  आप  पूछना  चाहते  हैं  कि  इतने  थोड़  से  समय  में  बाहर  से  सेक्स  क्यों  मंगाये  जा  र्  rg
 जबकि  हमारे  देश  में  ही  ये  बन  रहे  इसके  बारे  में  हमारा  कहना  यह  है  कि  अगर  किसी  के
 सम्बन्धी  दोस्त  बाहर  देशों  में  रहते हैं  और  वे  Ao  वी०  सैट  भेजना  चाहते हैं  तो  उनके  लिए य
 सहूलियत  दी  गयी है  ।  अगर  किसी  के  सम्बन्धी  नहीं  भेजना  चाहते  हैं  तो  उनको  मजबूर  करने  ह
 कोई  बात  नही ंहैं  ।  यह  फेसिलिटी  एशियाड  के  लिए  दी  गयी  है  और  सारी  चीजों  को  में

 कर  दी  गयी  हैं  ।  इसीलिए  इसमें  समय  की  पाबन्दी  लगायी  गयी  हैं  कि  इस  समय  के  अन्दर

 do  वी०  भाना  जरूरी  है  ।  अगर  वह  नहीं  आयेगी  तो  हम  उनको  लाने  के  लिए  मजबूर  नही

 करने  जा  रहे  आपके
 प्रश्न

 से  कुछ  ऐसा  लगता  कि  आप  और  टाइम  चाहते  भाप

 समझते
 हैं  कि  हमने  टाइम  कम  दिया  gi  हम  इस  समग्र  के  अन्दर  ही  यह  सब  कर  रहे

 हैं  ।

 8  तारीख  से  आज  तक  कितने  सेक्स  भाये  यह  भी  आपने  पूछा  है  ।  इसके  आंकड़े  अभी
 मेरे पास  नहीं  हैं  ।  अगर  आप  चाहेंगे  तो  में  आप  को  दे  दूंगा  ।  आपने  यह  भी  पूछा  है  कि  to  ato

 किट्स  बनाने  के  लिए  कितने  भाये  हैं  ?  जैसा  मुझे  बताया  गया  ह  कि  50  फीसदी  पाकिस्  भाये हैं  ।

 अपने  टेक्नोलोजी  के  सम्बन्ध  में
 भी  ए

 पूछा
 ST Ry  हैं

 ।
 देवॉॉलॉनो

 के  सम्बन्ध  में

 विना
 a

 कह  सकते  मेरे
 जैसा  आदमी
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 सभा  का  कार्य
 ae  s  ean

 16  1982

 वग
 साथ  चर्चा  करने  के  बाद  मुझे  जो  मालूमात  हुई  है  वह  वे  हैं  कि  हमारे  aa  eo  वीं  >  बनाने  वाले

 एक  साल  में  ब्लैक  एण्ड  ब्हाइट  के  चार  लाख  टी ०  वीं  ०  सैट  बना  सकते  हैं  ।  तीन  महीने ने  के  अन्दर

 एक  लाख  ब्लैक  एण्ड serge  ato  वी०  सैट  बना  सकते  ऐसा  माना  जाता  है  ।  उनसे  पूछने  पर

 यह  भी  पता  चला  कि  तीन  महीने  के  अन्दर  वे  60  हजार  कलर  टी ०  वी ०  बना  सकेंगे  अगर  उनको

 लाइसेंस  दे  दिया  जाए  ।  उसका  इंतजाम  तो  पहले  से  ही  हुआ  है  ।  मगर  एशियाड  का  जो  काम  है
 उसके  सम्बन्ध  में  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  60  हजार  से  अधिक  टी ०  वी ०  सेक्स  की  मांग  होगी ।

 यह  भी  अनुमान  है  कि  ag  मांग  एक  डेढ़  लाख  और  दो  लाख  टी०  वी०  सैटस  तक  पहुंच
 सकती  है  ।  जब  टी ०  ato  की  मांग  बढ़ेगी  तो  उत्तरी  वजह  से  टी ०  वी०  की  कीमतें  भी  बढ़ेंगी
 और  कीमतें  बढ़ने  से  लोगों  को  नुक़सान  होगा  ।  इसलिए  भी  यह  किया  गया  है  ।

 आपने  यह  भी  पूछा  है  कि  गरीबों  के  लिए  भी  कोई  इंतजाम  होने  वाला  है  नहीं  ?
 यह

 दूसरी  चीज  है  ।  हम  देखेंगे  कि  कुछ  कर  सकते  हैं  नहीं  ।  मगर  यह  awa  नहीं  अगर .
 कहीं  टी०  वी०  नहीं  कौर  वे  दिल्ली  में  भी  नहीं  भा  सकते  हों  तो  वे  वहां  पर  प्राइवेट

 कलर ao  ato  देख  सकते  हैं  ।  मगर  वहां  टी ०  वी०  पहुंच  सकता  है  तो  पहुंच  जाए  ।

 टी०  वी०  के  बारे  में  काफी  टीका  टिप्पणी  होती  है  ।  मगर  इसको  एक  एजूकेशन  का  साधन

 समझ  कर  देखें  ।  फिर  इस  पर  आक्षेप  करने  की  जरूरत  मैं  नहीं  समझता  हूं  ।

 एशियाड  को  ध्यान  में  रखते  हुए  और  जो  टी  »  वी०  बनाने  वाले  उनकी  afefea Padi

 को  ध्यान
 में  रखते  हुए  बनाया  गया  है  ।  इसमें  कुछ  बड़ी  चीज  देखने  की  कोशिश  करेंगे  तो

 दोष  नहीं  है  ।  किसका  दोष  आप  सोच  सकते  हैं  ।  भआापकी  समझ  का  दोष  है  ।
 भी  रोत लाल  प्रमाद  वर्मा  सोचने  का  नहीं  है  ।  राजनीति  का  डिसीजन  था  पा  सेक्रेटरी

 लेबल का  था  ॥
 2

 —-——  i

 a
 सभा  का  काय

 निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एच  ०के०
 आपकी  अनुमति  से  मैं  यह  सूचित  करता  हूं  कि  18  अक _ एल०  1982 से

 प्रारम्भ  होने
 वाले  सप्ताह  के  दौरान  इस  सदन  में  निम्नलिखित  सरकारी  कार्य  लिया  जाएगा

 oy.  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  विधि  और  1982  का

 इन  चाहने  वाले  संकल्प  पर  चर्चा  तथा  लोक  सभा  द्वारा  पारित  किये  गये  रूप  में  केन्द्रीय

 उत्पाद-शुल्क  fafa
 =

 विधिमान्यकरण )  1982  पर
 विचार

 और

 पारित  करना

 2.  असम  की  कुछ  सेवाओं
 को

 अनिवायें  सेवा  घोषित  करने  संबंधी  अनुमोदन  चाह  वाले
 संकल्प  पर  चर्चा  ।

 3.  1982-83  के  लिये  असम
 राज्य  हेतु  अनुदानों  की  अनुपूरक

 मांगों  पर  चर्च
 तथा

 a मतदान |

 4.  1982-83 के
 के  लिये  अनुदानों  की  अनुपूरक  माँगों  ।  पर  चर्चा  तथा  मतदान  ।

 5.  आज  की  के

 के  बकाया  सरकारी  कार्य की  किसी  मद  पर  विचार  ।

 यकों  पर  विचार  और  पारित  करना  |
 6.  निम्नलिखित

 ह



 सभा  का  काय 24  1904

 आनर  साइंटिफिक

 व

 सर्पी
 लिमिटेड  का  asta  ओर

 ड
 ही 19821

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किये  गयें  coc  Tr  केन्द्रीय ण्ज्च  a  विश्वविद्यालय  (asivaa)
 विधेयक  1982  ॥

 7-  छठी  पंचवर्षीय  योजना  पर  चर्चा  ॥

 श्री  दिगम्बर  fag  :  स्वतन्त्रता  सैनिकों  को  पेंशन  देकर  सरकार  ने  उचित  ही

 किया है और  भी  कुछ  सुविधा  मिल  चुकी  है  किन्तु  कुछ  सुविधा  अत्यन्त  आवश्यक
 है  ai

 wr

 उनकीं  संख्या  बहुत  कम  हो  गई
 है  afte  कम  हो  रही है  ।  उनके  पुत्र-पुत्रियों  को  केन्द्रीय

 सरकार
 की  नौकरियों  में  आरक्षण  मिलना  चाहिये  ।  रेल  में  सफर  करने  को  सीमित  फि  लो मीटर

 प्रतिषेध
 प्रथम  श्रेणी  का  पास  मिलाना  चाहिये  ।  दिल्ली  में  ठहरने  का  स्थान  बनना  चाहिये  ।  जिसमें

 ale  भी  दिल्ली  आकर  set  सके  ।  दिल्ली  में  इलाज  कराने  की  किसी  अस्पताल  में  अलग  व्यवस्था

 होनी  चाहिये  ।  इस  पर  विचार  हो  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  केंन्द्रीय  सरकार  द्वारा  संचालित  केन्द्रीय  विद्यालयों  के  लिये  योग

 शिक्षा  का  प्रबन्ध  किया  है  ।  उसमें  केवल  सरकारी  नौकरियों  में  काम  करने  वालों  को  ही  योग  की

 शिक्षा  का  अवसर  मिलता  है  ।  अन्य  जनता  विशेषकर  ग्रामीण  जनता  के  बच्चों  को  यह  सुविधा

 :  प्राप्त  नहीं  ।  योग  की  स्वास्थ्य  चरित्र  बीमारियों  से  afer  के  लिये  आवश्यक

 है  वहां  नशीली  वस्तुओं  से  भी  घृणा  पैदा  कराती  हूँ  ।  जो  शिक्षा  ऋषियों  कौर  मुनियों  को  मिल

 थी  अब  जनता  को  भी  उपलब्ध  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  अध्यापकों  को  शिक्षा  देने  वाले  स्कूलों  में

 योग  की  शिक्षा  देने  को  अध्यापक  रखने  चाहिये  ताकि  वे  अध्यापक  शिक्षा  प्राप्त  करके  अन्य

 थियों  को  भी  शिक्षा  दे  सकें  ।  इसके  लिये  सरकार  को  विचार  के  लिए  विधेयक  लाना  चाहिये  ।

 श्री  सत्यनारायण  जटिया  :  देश  में  बिजली  की  कमी  से  कई  प्रदेश  प्रभावित  हैं  ।

 बिजली  उत्पादन  की  अनिश्चितता  के  कारण  कई  उद्योगों  का  उत्पादन  प्रभावित  हुआ  हैं  ।  कृषि  उपजों

 की
 बुवाई  के  समय  सिंचाई  के  लिये  आवश्यक  बिजली  नहीं  मिलने  से  किसान  परेशान  मध्य

 देश  तथा  राजस्थान  सहित  अनेक  प्रदेशों  में  ऊर्जा  संकट  की  स्थिति  बनी  हुई है  ।  आगामी  सालों  में

 तरह  संकट  कौर  अधिक  गहरायेगा  यदि  बिजली  उत्पादन  के  लिये  समयबद्ध  कार्यक्रम  नदी ंब
 जावेगा  |  मध्य  प्रदेश  में  कोरबा  राष्ट्रीय  ताप  बिजली  आयोग  *एन०  ato ०  पी०  सी ०  द्वारा  कोरबा

 में  निमित  किये  जा  रहे  ताप  बिजली  घर  के  कार्य  में  तेजी  लाकर  मध्य  प्रदेश  को  पर्याप्त  बिजली

 प्रदाय  किया  जाना  चाहिए  ।  नये  परमाणु  बिजली  घरों  की  स्थापना  में  मध्य-प्रदेश  को

 दी  जानीं  चाहिये

 ज्वर  तथा  अन्य  ज्वरों  की  रोकथाम  के  लिये  कारगर  उपाय  करने  की

 आवश्यकता  है  ।  देश  के  पूर्वी  क्षेत्र  में  पश्चिम  बिहार  में

 हिरा

 ज्वर के

 कारण  कई  लोगों  की  मृत्यु  हो  गयी  हैं  ।  पश्चिम  बंगाल  में  200  से  अधिक  लोग इ  वर  के  कारण

 मृत्यु की  चपेट  में  भ  गये  मिदनापुर  जिले  के  खड़गपुर  की
 आ

 लॉजीਂ का  छात्रावास  इस  ज्वर  के  प्रकोप  से  खाली  हो  गया  है  ।  दिल्ली  में  फैले  ज्वर  के  उपयुक्त

 उपचार  के
 अभाव  में  कई  लोग  परेशान हैं  ।  अतएव  सरकार  देश के

 के
 कई

 भाग
 ों  में  ज्वर

 फैलने
 a

 करे  । रोकने के  लिये  तथा  उपचार  के  लिये  कारगर  उपाय

 a5
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 कृपया  उपर्युक्त  विषय  आगामी  सप्ताह  की  कार्य-सूची  में  सम्मिलित  कि  जावें
 ।

 प्रो ०  सध  दंडवते  राजापुर  :  उपाध्यक्ष  जनता  पार्टी  के  चंडी गढ़  शाखा  के  प्रेजीडेंट  ने

 इस  आरोप  की  जांच  की  थी  कि  रेलवे  पुलिस  बल  ने  सैकडों  बीमारी  यात्रियों  जिनमें  से अधिकांश
 धमकी  थे  और  उनके  पास  aa  टिकट  थे  ag  गिरफ्तार  कर  लिए  और  उन  पर  बिना fi टिकट  यात्रा

 करने  का  आरोप  लगाया  गया  ।  इन  श्रमिकों  को  बहादुरगढ़  किले  में  स्थित  जेल  शिविर  और

 सर  जेल  में  रखा  गया  है  ताकि  अकाली  मोर्चा  स्वयंसेवकों  से  भरी  जेलो  में  कर्मचारियों  की  कमी  को

 पूरा  करने  के  लिए  इनसे  काम  लिया  जा  सके  ।  ऐसा  आरोप
 है  कि  इनसे  भंगी  भर  cal

 कग
 का

 काम  लिया  जा  रहा  हैं
 ।

 जांच  से  इस  तथ्य  की  दृष्टि  होती  हूँ  कि  ये  आरोप  सही  थे  कौर  इस  बात  को  लेकर  रेलवे

 और  पंजाब  सरकार  में  टकराव  भी  पदा  हो  गया  था  ।

 विपक्षी  सदस्यों  के  जिस  दल  ने  13  अक्टूबर  को  जेलों  का  निरीक्षण  किया  था
 उसने  इस

 बाते  की  पुष्टि  की  थी  |

 मैं  सरकार
 से  मांग  करता  हूं  कि  इस  घटना  के  बारे

 में  सरकार  एक  विस्तृत  वक्तव्य  दे  और
 wa  लोगों  जिनके  साथ  इस  प्रकार  से  दुर्व्यवहार  किया  गया  कष्ट  दूर  किया  जाये  और  उन्हें
 मुआवजा  दिया  जाये  ॥

 कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  उपाध्यक्ष  नेशनल  हेराल्ड  के  कर्मचारियों  का

 सितम्बर  1982  का  वेतन  और  दो  वह  का  बोनस
 नहीं

 दिया  गया  हैं  उत्तम  प्रस  के  तमंचा  रियों को

 ग्यारह  महीने  का  समय  परि  भत्ता  नहीं  दिया  गया ह ैहू  ओर  कारीगरी  भविष्य  निधि  की  लाखों  रुपये
 की  राशि  जमा  नहीं  की  गई  है  ।  श्रमिकों  से  सम्बन्धित  कुछ  अन्य  मामले  भी  हैं  जिनकी  जांच  की

 _
 जानी  अपेक्षित  है  ।  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  ag  मामले  की  जांच  करे  और  अगले

 सप्ताह .  सभा  में  इस  बारे  में  एक  वक्तव्य  दे  ।

 चूंकि  कलकत्ता  की  परिवहन-समस्या  गम्भीर  इसलिए  वहां  सकता  ट्रेन  सेवा  को  शीघ्र
 नुरू  किया  जाना  आवश्यक  हू  ।  इस  बारे  में  भी  सरकार  अगले  सप्ताह  सभा  में  एक  वक्तव्य  दे  ।

 धान * अघ्यक्ष  महोदय  :  केवल  स्वीकृत  पाठ  ही  रिकार्ड  किया  जायेगा  |

 श्री  जयपाल  सिंह  कश्यप
 :  बरेली  जिले  के  आंवला  थाने  के  गांव  कटसारी  में  एक

 हरिजन  परिवार  की  हत्या  कर  दी  गई  और  जब  उसकी  गर्भवती  पत्नी  भई  तो  उसको  भी  मारा
 ह गया  और  उसके  गोद  के  बच्चे  को  भी  चोट  पहुंचाई ।

 ध्  इस  प्रकार  हरिजन  उत्पीड़न  के  बड़े  गम्भीर  मामले  बढ़ते  जा  रहे  हैं  और
 सरकार  की  ओर

 से  इस  सम्बन्ध  में  कठोर  कदम  उठाना  आवश्यक  है  |  इस  चर्चा  को  भी  आगामी  सप्ताह ह  की

 वाद  में  सम्मिलित  किया  जाए  |

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 जब  आप  किसी  मद  को  अगले  सप्ताह  के  कार्यक्रम  में  सम्मिलित  करना ते

 हैं
 ara  केवल  स्वीकृत  पाठ  पढ़े  जाने  की  आशा  की ज  ती

 पाद  हो
 चाइढूप रिकाडें  में  प्रचलित  किया  जायेगा  ।  ae  आशा  की  जाती है

 कि ः
 ढ

 weds  पाठ  ही  पढ़े  ।
 _ en ae

 वृतांत  में में
 समिलित  नहीं  किया  गया

 दि
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 श्री  जयपाल  सिंह  कैप्री  इस  TW  से  सं  शोधन  कर  fea  जाने  के  विरोध  में  मैं  वाक  आउट

 करता  हूं  ।  यह  हरिजनों  का  मामला  है  ।  इस  तरह  से  अर्थ  ही  बदल  नहीं  दिया  चाहिये  |

 बाद  श्री  जयपाल  fag  कश्यप  सदन  से  उठ  कर  चले  :

 श्री  ato  डी०  सिंह  :  अभी  तक  भारत  एंव  जापान  का  सम्बन्ध  आर्थिक

 विषयों  तक  ही  संकुचित  रहा  है  और  वह  भी  सीमित  स्तर  तक  अभी  भी  भारत  का  जापान  को

 निर्यात  जापान  के  आयात  का  मात्र  0-73  प्रतिशत  है  |  इधर  जापान  के  प्रधान  मंत्री  एंव
 विदेश  मंत्री  ने  भारत  के  साथ  रानैतिक  सम्बन्धों  को  विकसित  करने  की  बात  की  है  ।  उन्होंने  इच्छा
 व्यक्त  की  है  कि  एशिया  की  शान्ति  एवं  समृद्धि  के  लिये  दोनों  देशों  में  राजनैतिक  स्तर  पर  सहयोग

 होना  चाहिये  ।  भारत  अपने  आर्थिक  आधार  तथा  आत्मनिर्भरता  को  सशक्त  बनाना  चाहता  है  ।  हमें
 विचार  करना  होगा  कि  जापान  हमारे  आधिक  एवं  प्रोद्योगिकी  विकास  में  किस्त  प्रकार  का  सहयोग

 _  कर  सकता  है  ।  |

 आज  जापान  में  अमरीका  कौ  छोड़कर  कुल  राष्ट्रीय  उत्पादन  सर्वाधिक  हैं  ।  जापान  की

 उत्पादन  प्रक्रिया  श्रम  उपयोगी  है  ।  भारत  में  प्रौद्योगिक  श्रम  शक्ति  की  कमी  नहीं  परन्तु इसे

 उपयोग  में  नहीं  ला  पा  रहे  क्योंकि  हमने  जापानी  पद्यति का  अनुसरण  नहीं  है  '  हम  अभी  तक
 प्रधानता  अमरीका  या  रूस  की  कौर  अधिक  उन्मुख  रहे  हैं  ।  हमने  पश्चिमी  जमनी
 जैसे  देशों  से  सहयोग  बढ़ाने  पर  कम  ध्यान  दिया  है  ।  अतएव  इन  विषयों  पर  सदन  में  विचार

 ्
 होना  चाहिये  ।

 गोविन्द  बल्लभ  पन्त  कृषि  एवं  प्रौद्योगिक  नैनीताल  की  अपनी  एक

 गरिमा  रही  है  ।  इस  विश्वविद्यालय  ने  कृषि  के  क्षेत्र  में  उल्लेखनीय  योगदान  किया  है  ।  कृषि
 उत्पादन  वृद्धि  आदि  में  विश्वविद्यालय  की  महत्वपूर्ण  भूमिका  रही  परन्तु  क्षोभ  का

 विषय  है  कि  विगत  कुछ  वर्षों  से  वहां  का  वातावरण  अनियमितताओं  एवं  अशांति  का  शिकार  हो

 गया  है  ।  प्रशासन  के  आचरण  से  छात्रों  एवं  प्राध्यापकों  में  असंतोष  को  भावना
 क

 व्याप्त है  ।

 इसी  विषाक्त  वातावरण  एवं  पक्षपात  भा चरण  का  परिणाम  है  कि  गत  14  सितम्बर  को

 वहां  के  एक  विद्वान  वैज्ञानिक  ने  आत्मदाह  कर  लिया  ।  विश्वविद्यालय  के  प्राध्यापक  संघ  का  एक

 प्रतिनिधि  मण्डल  माननीया  प्रधान  मंत्री  से  गत  19  सितम्बर  को  मिला  था  और  अपने  प्रत्यावेदन में

 न्यायिक
 जांच  की  मांग  किया  था  परन्तु  अभी  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  हुई

 इस  सदन  में  कृषि  पंतनगर  की  वर्तमान  असामान्य  स्थिति  पर

 विचार  होना  चाहिये  तथा  वहां  के  वातावरण  को  सामान्य  बनाने  के  उपाय  निकाले  जाने
 चाहिये  |  ह

 थ्री  राम  विलास  पासवान  :  अनुसूचित  जाति  एवं  जनजाति  के  आयोग  एवं

 आयुक्त  अपनी  रिपोर्टें  हमेशा  सदन  को  प्रस्तुत  करते  हैं  तथा  अनुसूचित  जाति  एवं  जनजाति  के

 सदस्यों  के  साथ हो  रहे  अन्याय  एवं  दुर्दशा  तथा  सरकारी  नौकरियों  में  उचित  स्थान  नहीं  दिये  जाने
 साय

 सूझ  में उस  पर  aga  नहीं  दो तथा  उसके  पूर्ति हेतु
 आवश्यक  कदम  का

 भी  देते  हैं  लेकिन
 संसद  क

 ड
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 अनुदानों  की  अनूप  रक  1982-83  16  1982

 आंध्र
 साईटीफिक

 क
 कम्पनी  विधेयक

 ा  —

 पाही  1.  फलस्वरूप  इन  समुदायो ंके  सदस्यों में  काफी  रोष है  |  सदन  में  बहस  के  अभाव  में  ये  रिपोर्ट

 सिफ  कागज  पर  ही  रह  जाती  हैं  ।

 के  आयोग  एवं सरकार  से  मांग  है  कि  अगले  सप्ताह  में  अ
 अनुसूचित  जाति

 ज

 आयुक्त  की  रिपोर्टे  पर  चर्चा  करायी  जाय  |

 पिछले  एक  सप्ताह  के  अन्दर  बिहार  के  संथाल  परगना  एवं  गाजियाबाद अ
 आदिवासियों

 की  हत्याओं  के  समाचार  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 जहां  बिहार  के  संथाल  परगना  जिला  के  पाला  प्रखंड  में  भूखे  सात  आदिवासियों

 को  faa  ने  गोली  चला  कर  मार  वहीं  गाजियाबाद  में  दस  अ  दवा  मी  की  हत्या

 रहस्यपूर्ण है  ।  ः
 आदिवासियों  की  इन  हत्याओं  के  सम्बन्ध  में  सदन  में  चर्चा  करायी  जाय  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  aa  श्री  प्रणव  मुखर्जी  ।  अनुपूरक  मांगे  ली  जायेंगी  ।
 श्री  राम  विलास  पासवान  :  संसदीय  कार्य  मंत्री  कों

 उत्तर
 देना  चाहिए  !

 उपाध्यक्ष  महोदय :  अफसोस है  श्री  मुखर्जी  ।  अत्र  श्री  भगत  ॥

 श्री  एच०  |. , ह  भगत :  मैंने  माननीय  सदस्यों  की  बातें  ध्यान  और  सम्मान  के  साथ

 सुनी  हैं  ।  मैं  का्य॑वाही-वृत्तांत  को  ध्यानपूर्वक  पढूंगा  और  कार्य  मंत्रणा  समिति
 फो  शमास

 उन  मामलों

 की  ओर  आकर्षित  करूगा  जो  आवश्यक  समझे  जायेंगे  |

 श्री  राम  विलास  पासवान :  शेड्यूल्ड  शेड्यूल  ट्राइ बस  कमिश्  नर  की  रिपोर्टे के

 विवि

 उस  पर  बात  चीत  हो  गई  है  ,  उस  पर  विचार  होन  1  चाहिए ।
 के  .

 अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगे  1982-83

 वित्त  मंत्री
 प्रणव  कुमार  :

 ल्म मैं वर्ष  1982-83  के  बजट  के  संबंध  में

 अनुदानों की  अनुपूरक  att  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा
 ि  प्रस्तुत

 करता

 विधेयक

 साइंटिफिक  कम्पनी  लिमिटेड  का  वर्णन  कौर  विधेयक
 संसदीय  कार्य  ate  निर्माण  ate  श्रीवास  मंत्री  भीष्म  नारायण  सिह) : मैं मैं  श्री

 वेंकटरामन  की  भोर  से  प्रस्ताव  करता  हं  कि  देश  की  गावश्यकताओों  के  लिए  वैज्ञानिक  उपकरणों
 का  उत्पादन  जारी  रखना  सुनिश्चित  करके  जनसाधारण  के  ठितिसाधन  के  लिये  ater  साइंटिफिक

 उस कम्पनी  लिमिटेड  के  उपक्रमों  का  उचित  प्रबन्ध  सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  से  के  उपक्रमों के

 अजन  भोर  अन्तरण  का  और  उससे  संबंधित  तथा  उसके  आनुषंगिक  विषयों  का  उपज
 घ

 करने  वाले
 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  |

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है
 :  कि  देश  की  आवश्यकताओं  के  लि  प  बरीं o  Sarre

 oe

 दन  जारी  रखना  स ुसुनिश्चित
 करके  जनसाधरण के के

 हि साधन  के  लिए  art
 seer

 कम्पनी  लिमिटेड
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 रट

 अध्यादेश  -1982  के  बारे  में  विवरण

 के  उपक्रमों  का  उचित  प्रबन्ध सुनिश्चित  करने  को  द  उसके  उपक्रमों के  अजन  कौर  अन्तरण

 का  और  उससे  संबंधित  तथा  उसके  मानुष  गीत  विषयों  का  उपबंध  करने  बाले  विधेयक  को
 पुरः

 पित
 =

 की  अनुमति  दी  जाये  ्

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 श्री  भीष्ण  नारायण  सिंह  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 केन्द्रीय  उत्पाद-दशक  fafa  शौर  विधेयक

 वत्  मंत्री  प्रणव  कुमार  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क से
 संबंधित  विधियों  का  संशोधन  करने  गौर  ऐसी  विधियों  के  अधीन  संगृहीत  उत्पाद-शुल्कों के  विधिमान्य

 करण  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है  *  कि  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  से  संबंघित  विधियों  का

 करने और  ऐसी  विधियों  के  अधीन  aria
 ,  उत्पाद-शुल्कों

 के  विधिमान्यकरण के  लिये
 उपबन्ध

 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  क

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हिब्रू

 sit  प्रणव  कुमार  मुखर्जी :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 नन  नप  नय

 पाद-शुल्क  विधि  और  विधिमान्य  अध्यादेश

 1982  के  बारे  में  विवरण

 faa  मन्त्री
 प्रवण  कुमार  मैं  केन्द्रीय  ee  भर

 विधिमान्यकरण  )  1982  द्वारा  तुरन्त  विधान  बनाये  जाने  के
 स्

 रण  बताने  वाला  एक

 व्याख्यात्मक  Faa  रण  है तथा  अग्रेजी  पटल  पर  रखता

 रबड़  )  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  श्री  शिवराज  ato  द्वारा  13  1982  को

 पेश  किये  गये  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  आगे  आरम्भ  :
 रबड़  अधिनियम  1982  का  और  संशोधन  करने  वाले  राज्य  सभा  द्वारा

 पर  विचार  किया  जाये  12.0

 श्री  एन  डेनिस  और  श्री  बनात  वाला  को  बोलना  वे  पांच  पांच  मिन्ट  लेंगे  उनके  बाद

 मन्त्री  उ  तर  देंगे  श्री  मूल  चन्द  डागा  बोल  रहे  वे  अब  उपस्थित  नहीं  हैं  ।  उनकी  जगह  श्री

 डेनिस  बोलेंगे

 श्री  एन०
 डेनिस  संशोधन  एक  अल्पकालिक  चेयरमेन  पीर  a  quire  कालिक

 > कार्यकारी  निदेशक  की
 नियुक्ति

 के  सम्बन्ध  में  |  ह  अभी  क  केवल  पूर्णकालिक  चेयरमैन  नियुक्त

 भारतीय क्रिया
 गया  है  ।

 पूर्णकालिक
 पदों

 पिग ~
 आमतौर पर  भारतीय

 राज्य  प्रशासनिक  सेवा
 के  अधिकारियों  जैसे

 उच्च  सरकारी  कोंचा  ध
 ा

 का at Ot AAATT  fagaea fears
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 रबड़
 विधेयक

 16  1982
 माना  —<—<_—cUo  ह  me

 यह  संजो
 धन  इसलिए  लाया  गया  है  ताकि  रबड़  बागान  में  प्रतिष्ठित  तथा दी  घं  अनुभव  वाले

 लोगों की  सेट वाओं  का  लाभ  उठाया  जा  सके  ताकि  वे  लोग  रबड़  के  विकास  में  महत  aq  योगदान

 कर  सकें  ।  इतनी  वाले  लोग  पूर्णकालिक  चेयरमैन  के  रूप  में  कार्य  करना  पसन्द  नहीं  करेंगे

 वे  अल्पकालिक  चेहरा  के  रूप  में  ara  करना  चाहेंगे  ।  ऐसी  अवस्था  में  प्रशासन  का  रोजमर्रा का
 सनातन  और  कार्य  का  प्रभावपूर्ण  ढंग  से  निष्पादन  करने  के  लिए  एक  पूर्णकालिक

 अधिकारी  की  सेवाओं  की  आवश्यकता  ।  उसे  सौंपे  गये  मामलों  को  वह  चेयरमैन  की  और

 निपटायेगा  ।  पूर्णकालिक  कार्यकारी  निदेशक  की  नियुक्ति  का  प्रश्न  अल्पकालिक  चेयरमैन  की  नियुक्ति

 के  बाद  ही  सामने  आयेगा  |  विचारणीय  मद्दे  इस  प्रकार  हैं

 1.  अभी  तक  रबड़  बोड़  के  का्यसंचाल  में  बोर्डे  द्वारा  कोई  कठिनाई  अनुभव  नहीं  की  गईं  है  ।

 इस  परी तेन  के  कारण  प्रशासनिक  व्यवस्था  में  कोई  प्रोचीदगियां  और  परेशानियां  उत्पन्न  नह ह
 होनी

 चाहिए  ।

 2.  इस  संशोधन  के  द्वारा  पूर्णकालिक  कार्यकारी  निदेशक  का  एक  उच्च  पद  बनाया  जयेगा

 रबड़  उत्पादन  आयुक्त  के  पद  के  अतिरिक्त  बोले  के  सचिव  का  भी  एक  ऐसा  ही  पद  है  ।  रबड़

 आयुक्त  का  पद  तकनीकी  सहायता  देने  कौर  अनुसंधान  काय  करने  के  लिए  बनाया  गया  है  |  परन्तु
 कार्यकारी  निर्देशक  के  प्रस्तावित  पद  के  साध-साथ  बोर्ड  के  सचिव  का  भी  पद  .  है  ।  बोझ  कायें

 सुचारू  रूप  से  चलाने  के  लिए  उनके  दत्त  eat  की  स्पष्ट  व्याख्या  की  जानी  चाहिए  ।

 रबड़  एक  महत्वपूर्ण  वस्तु  है  मौर  इसका  बहुत  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  ।  राष्ट्र  के  हित  में

 मौ  मारी  अर्थव्यवस्था  तथा  मुद्रा  की  स्थिति  में  सुधार  लाने  के
 fea

 में  तथा  श्रमिकों

 was  उत्पादकों  और  रबड़  बागानों  पर  निर्भर  रहने  वाले  छोटे  किसानों  के  हित  में  यह  जरूरी

 है  कि  पारम्परिक  तय  गैर-पारम्परिक  क्षेत्रों  में  सघन  भोर  अधिक  क्षेत्र  में  खेती  करके  उत्पादन  में

 ate  वृद्धि  की  जाये  ।

 श्री  go  बाला नन्दन  :  क्या  आप  एक  अल्पकालिक  निदेशक  चाहत ेहैं  !

 श्रीमती  लचीला  गोपालन  )  :  अल्पकालिक  चेयरमेन  और  पूर्णकालिक क
 कार्यकारी

 निर्देशक  की  नियुक्ति  का  प्रस्ताव है  ।

 श्री  एन०  डेनिस
 :  इस  प्रश्न  पर  मैं  ag  कहना  चाहूंगा  कि  यदि  किसी  अधिकारी की

 नियुक्ति  की  जाती है  ;  तो  यह  होती है  कि  देश  पर  अधिकारी  लोग  शासन  कर  रहे  हैं
 परन्तु  यदि  किसी  डि  ara  व्यक्ति  की  नियुक्ति  की  जाती  है  तो  यह  कट्टा  जाता  है  कि

 यह  राजनीति है  ।  प्रत्येक  अवस्था  में  आलोचना
 ware

 ।

 बोर्डे  के  बनाये  जाने  के  बाद  रबड़  के  उत्पादन  में में  काफी  सुधार  हुआ  है  ।  गत  0  वर्षों में
 रबड़  का  उत्पादन  20,000  टन  से  बढ़कर  1,50,000  टन  हो  गया  है  ।  पिछले  30  वर्षों  में

 उत्पादन  का  क्षेत्र  भी  63,000  हेक्टेयर  से  बढ़कर  2,77,000  हेक्टेयर  हो  गया है  ।  प्रति  हैक्टेयर

 उत्पादन  में  भी  काफी  वृद्धि  हुई है
 ।  यह  234  किलोग्राम  से  बढ़कर  800

 किलोग्राम हो  गया  है  ।

 यह  सुधार  सफल  अनुसंधान  कार्य
 तथा

 सरकार  भोर  रबड़  बोर्डे  द्वारा
 की  गई  अन्य  कार्यवाही के

 कारण  हुआ  यह  g सुधार  भोर
 ०

 Ke  | Ferar
 करने  होंगे

 ताकि  रबड़  का
 निर्यात  जा  सक े॥
 |

 mn  नम



 24  1904  (aa  BP)  रबड़
 (rat)  विधेयक नए  कट  a

 पिछले  तीन  वर्षों  में  रबड़  के  उत्पादन  में  स्त्री  रता  भाई  2 है  और  उत्पादन  लगभग  1,50,000  टन

 हुआ  है
 ।  इसका  कारण  यह  है  कि  भारत  में  प्रति  किलोग्राम  उत्पादन  लागत  लगभग  16  रुपये है  ।

 केरल  के  रबड़  उत्पादक  क्षेत्रों  जिसमें  कन्याकुमारी  का  जिला  भी  शामिल  > Q  पायटोथेरा  नामक
 एक  रोग  फला  हुआ  है  जिसमें  वर्षा  ऋतु  में  पत्ते  गिरते  si  जब  यह  रोग  पौधों  को  प्रभावित

 रता  तो  छिड़काव  भारी  पर  अतिरिक्त  व्यय  करना  पड़ता  ।  पहले  सरकार  कछ  सहायता
 देती  थी  ।  पिछले  3  वर्षों  से  यह  सहायता  नहीं  दी  जा  रही  उत्पादन  लागत  कम  करने के

 लए  उत्पादकों  को  यह  सहायता  दी  जानी  चाहिए  ।  वर्तमान  अधिनियम  के  अनुसार  एक  पल  निधि
 इस  निधि  का  aa  रबड़  बागानों  के  विकास  के  लिए  प्रयोग  किया  रहा  ।  इसका  प्रयोग

 छिड़काव  शादी  के  लिए  भी  किया  जा  सकता  है  ।
 क

 श्रीलंका  भर  मलेशिया  में  उत्पादन  लागत  लगभग  7  या  8  रुपये है  ।  वहां  पत्ते  गिरने

 का  रोग  नहीं है  ।  परन्तु  रबड़  के  आयात  का  हमारे  उत्पादन  पर  प्रभाव  पड़ेगा  ।  चुंगी
 और  गप्प  व्यय  के  बाद  रबड़  का  प्रति  किलोग्राम  हयात  12  से  13  रुपये  के  करीब  बैठता

 आयात  कोई  हल  नहीं है  ।  इस  समस्या  का  हल  तो  उत्पादन  बढ़ाकर  ही  हो  सकता  है

 दूसरी  महत्वपूर्ण  समस्या  रबड़  उत्पादकों  और  निर्माताओं  द्वारा  दिये  गये  परस्त
 ree aaa  के  बारे  में  है  ।  रबड़  उत्पादक  आयात  पर  प्रतिबन्ध  नियन्त्रण  की  मांग  कर  रहें  हैं

 asin
 चाहते  हैं  कि  आयात  ate  अधिक  fear  जाये  |  इस  प्रकार  परस्पर  विरोधी  दावे  fea

 ना  रहे  हैं  ।  सरकारी  आंकड़ों  के  अनुसार  मांग  और  पति  के  बीच  अन्तर  30,000  टन  है  1  इस

 faq  उत्पादकों  और  निर्माताओं  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  आयात  करने  अथवा  उस  पर
 .  नियन्त्रण  लगाने  का  फैसला  बड़ी  सावधानी  से  करना  होगा  ।  इस  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  बातों

 पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 उत्पादकों  और  निर्माताओं  के  बीच  बात-चीत  द्वारा  तथा  सरकार  निर्माताओं  और

 उत्पादकों  के  प्रतिनिधियों  की  एक  संयुक्त  बैठक  में  आयात  की  मात्रा  निर्धारित  की  जा  सकती है  |

 तकनीकी  विशेषज्ञों  की  एक  समिति  गठित  करके  भी  रबड़  आयात  किये  जाने  की  मात्रा

 नियत  की  जा  सकती  है  ।

 रबड़  के  अनियंत्रित  आयात  का  मूल्य  पर  प्रभाव  यदि  कोमल  कम  होगी  तो

 उत्पादक

 उत्पादन  में  रुचि  नहीं  लेंगे  ।  ऐसा  निर्यात  करने  से  उत्पादन पर  बुरा  प्रभाव

 फकता
 है

 जब  रबड़  का  आयात  होता  तो  मुल्य  गिर  जाते  Fi  जिसके  कारण  उत्पादकों की

 दन  में  रुचि  नहीं  रहती  भोर  हमारे  राष्ट्रीय  हित  को  हानि  होती  है  ।

 बन्टी  फ्  बड़  की  मात्रा  कितनी  आयात  करनी  है  इस  बारे  में  स्पष्ट  निर्णय  लिया  ज  ना  है  ||

 रबड़ के के  विकास  के  सम्बन्ध  में  इन  बातों  पर  विचार किया  जा  सकता  है

 उत्पादन  को  विस्तृत  तथा  वैज्ञानिक  कृषि  द्वारा  STAT  कृषि  an  मे  भी  वृद्धि

 करनी  है  ।  इस  समय  केवल  दक्षिण  में  रबड़  का  उत्पादन  ता  ।  लेकिन  उत्तर  के  कई  क्षेत्रों में ~
 भी  रबड़  की  खेती हो  सकती  है

 ।  अन्य  क्षेत्रों
 रबड़  की  खेती  के  लिए  सर्वेक्षण  कराया  जाना
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 चाहिए  ताकि  उत्पादन  में  वृद्धि  हो  ।  इस  वस्तु स्त  के  उत्पादन  के SOS ना  जिससे  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त
 श

 होती  उदारतापूर्वक  सहायता  ऋण  तथा  अनुदान  दिया ज नाना  चा  न

 उत्पादन  लागत  कम  की  जाये  ।  मलेशिया  और  श्रीलंका  में  उत्पादन  लागत  लगभग  7  या  8

 रुपये  प्रति  किलोग्राम  है  ।  राज  सहायता  व्यापक  रूप  से  दी  जानी  चाहिए  ।

 रबड़  का  विकास  इस  ढंग  से  किया  जाये  जिससे  इसका  निर्यात  किया  जा  सके ।  रबड़

 उद्योग  में  काम  करने  वाले  मज़ारों  की  स्थिति  में  भी  सूधार  जरूरी  है  ।

 रबड़  उद्योग  की  बढ़  रही  जरूरतों  को  परा  करने  के  लिए  उत्पादकों  को  कुछ  प्रभावी
 प्रोत्साहन  देने  जरूरी  हैं  ।  .

 wet  तक  प्रति  एकड़  या  प्रति  एकक  उत्पादन  का  सम्बन्ध  है  हमारे  देश  में  कन्या  कुमारी
 जिला  सर्वप्रथम  है  कौर  यहां  की  रबड़  की  किस्म  भी  बहुत  अच्छी है  ।  इस  समय  नगर  कोइल  में

 केवल  एक  जिला  कार्यालय  है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  कन्या  कुमारी  जिला  में  एक  क्षेत्रीय  कार्यालय

 भी  ला  जाना  चाहिए  ताकि  उत्पादन  बढ़ाया  जा  सके  भार  उस  क्षेत्र  में  रबड़  की  गहन  खेती  की

 जा  सके

 देश  के  अन्य  भागों  में  भूमि  की  जांच
 सस्वर

 जो  सुविधा  प्राप्त  है  वह  कन्या  कुमारी

 जि  ला  में  भी  मिलनी  चाहिए  |

 इन  शब्दों  के  साथ  में  विधेयक  का  समर्धन.करता  हूं  ।

 ad  ait  जी०  एम०  बनातवाला  उपाध्यक्ष  इस  विधेयक में  Ta ्
 s

 विकास

 से  संबधित  समस्याओं  से  प्रभावी  ढंग  से  निपटने  के  लिए  सरकार  के  प्रयास  दिखाई
 पड़ते

 हैं  इस

 विधेयक  में  रबड़  बोर्ड  के  अंशकालिक  आधार  पर  सभापति  की  नियुक्ति  का  उपबन्ध  है  सरकारी
 तथा  गैर-सर  कारी  दोनों  क्षेत्रों  में  ऐसे  योग्य  व्यक्ति  हैं  जो  रबड़  बामनों  के  क्षेत्र  में  erat  प्रसिद्ध

 हैं  ।  पूर्णकालिक  सभापति  के  रूप  में  वे  रवि  as  के  लिए  शायद  उपलब्ध  न  हो  सकें  ।  लेकिन
 '  वास्तव  में  यह  वांछनीय  है  कि  उनके  ज्ञान  तथा  योग्यता  का  लाभ  उठाया  जाये  |  इस

 ie
 में यह  उपबन्ध  fear  गया  है  कि  बोड  का  एक  अंशकालिक  सभापति  हो  ।  विधेयक

 में
 निहित  उद्देश्य  भर  भावना  स्वागत  योग्य  है  ।  मैं  विधेयक  का  समधन  करता  हूं  ।

 तथापि  उद्देश्यों  बौर  कारणों  के  कथन  में  निम्नलिखित  कथन  के  बारे  में  मैं  कुछ  कहना
 चाहता हूं

 ः  ऐसे  व्यक्ति  पूर्णकालिक  आधार  पर  बोझ  के  सभापति  के  रूप  में  कार्य  ८

 fag  उपलब्ध  नहीं  होंगे  ।”

 जब  यह  अनुभव  किया  गया  है  कि  ऐसे  व्यक्ति  पूर्णकालिक  आधार  पर  उपलब्ध  नहीं  at
 तो  मन्त्री जी  सभा  को  आश्वासन  दें  कि  अंशकालिक  सभापति  तभी  नियुक्त  किया  जायेगा  जब  ऐसा
 कोई  विख्यात  व्यक्ति न  मिले  ।  इस  भाश्वासन  पालन  करना  चाहिए  ।  अंशकालिक  सभापति

 जिसकी  रुचि  किसी  भीर  क्षेत्र  में  भी
 सन्तोषजनक

 समाधन  नहीं  हो  सकता |  अपवाद

 स्वरूप ही  अंशकालिक  सभापति  की  नियुक्ति  की  जानी  चाहिए ।
 .

 साथ ही  मैं
 यह  भी  कह  सकता  हूं  कि  दृष्टि से  कोई  नियुक्ति  नहीं  की  जानी
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 चाहिए  क्योंकि

 ऐसा  संदेह  करना  बत ही  ठ  कि  राजनीतिक  निय ुकियां  की  जायेंगे
 gett

 att

 1  किसी  घडप्यन्त्र  की  बात  ढूंढ  लेते  हैं  ।  उनकी  तो  हम  कोई  बात  नवदीं  कहू  ह. ह ' सकते  afiet हैं  जो  सदा
 सरकार  को  भी  देखना  चाहिए  कि  कोई  aradifier  नियुक्ति  न  की  जाये  |

 द्  महोदय  मैं  एक  बात  पर  जोर  देता  हूं  कि  was  का  उत्पादन  बढ़ाने  की  जरूरत  है  ।  लेकिन
 अ  बात  पर  जोर  देते  हुए  कि  सरकार  की  नीति  पराजय  की  नीति  है  ।  वे  रबड़  के  उत्पादन  में

 मी  होने  के  सम्बन्ध  में  योजना  बना  रहे  |  उदाहरण  के  लिए  छठी  पंचवर्षीया  योजना  का  लक्ष्य

 2  लाख  टन  प्रति  वर्ष  है  ।  रबड़  बोर्ड  अनुमान  है  कि  वार्षिक  मांग  2.37  लाख  प्रति  वर्ष  है  ।

 मत  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  अनुसार  भी  मांग  की  तुलना  में  उत्पादन  में  कमी  रहेगी  उत्पादन  में

 लगभग  37,000  टन  प्रति  ae  की  कमी  रहेगी  मैं  इस  बात  पर  जोर  देता  हूं  कि  उत्पादन

 ने  के  सभी  प्रयास  किए  जायें  ।  कराने  बागानों  के  स्थान  पर  नये  बाग  लगाने  और  नये  बागानों

 सम्बधी  कार्यक्रम  तेज  किये  जायें  |  प्रति  वर्ष  30,000  हैक्टेयर  बागान  में  विद्यमान  बागान  के  स्थान

 पर  नये  बागान  और  30,000  हैक्टेयर  में  नये  बागान  लगाने  का  कार्यक्रम  बनाया  जाये  ।  मैं  इस  बात

 भी  जोर  देना  चाहता
 हूं  कि  वास्तव  में  कम  उत्पादन  की  योजना  नहीं  चाहिए  ।

 दुर्भाग्य  की  बात  यह  है  कि  रबड़  की  आवश्यकता  के  सम्बन्ध  में  मांग  और  उत्पादन के  बारे
 में  भी  कुछ  श्रम

 है  ।  विभिन्न  अभिकरणों  से  हमें  भिन्न-भिन्न  आंकड़े  मिलते  हैं  ।  विभिन्न  अभिक
 द्वारा  1982-83

 > फ  उत्पादन  सम्बन्धी  मांग  भोर  उत्पादन  के  अनुमानित  आंकड़े  इस  प्रकार हैं  ।

 दि  1982-83  के  लिए  रबड़  बोलें  का  अनुमान

 श
 मांग  1.97  लाख  टन

 उत्पादन  1.62  लाख  टन

 [  कमी  30,000  टन

 इसके  साथ  ही  तकनीकी  विकास  के  महानिदेशक हैं  ।  वर्ष  1982-83  के  लिए  2  लाख  टन

 मांग  होगी  भर  उत्पादन  1.55  लाख  टन  है  और  कमी  45,000  टन  की  है  ।

 साथ  gt  रबड़  उद्योग  संगठन  भी  है  ।  वे  कहते  हैं  कि  वर्ष  1982-83  मांग  2.2  लाख  टन

 और  उत्पादन  1.15  लाख  टन  होने  से  कमी  65,000  टन  होगी  ।

 ,  रबड़  उत्पादकों  के  संगठन  का  भी  अनुमान  हमारे  पास  है  ।  उन्होंने  कहा  कि  मांग  1.8  लाख
 ध

 टन  भोर  उत्पादन  1.76  लाख  टन  होने  से  विंमान  ay  में  तो  कमी  न  के  बराबर

 इसीलिए  मैं  कहता  हूं  कि  उचित  सर्तकता  जरूरी  है  ।  आखिर  उत्पादन  भर  मांग  कितनी

 है  ।  रबड़  उत्पादकों  को  भी  विश्वास  में  लेना  है  ।  उनसे  भी  बात-चीत  जरूरी  है  ।  mi

 हमें  रबड़  का  उत्पादन  बढाने  के  साथ  ही  रबड़  के  आयात  के  बारे  में  भी  नीति  ठीक
 करनी है  ।  रबड़  के  आयात  की  नीति  से  बहुत  गड़बड़  हो  रही है  ।  केरल  राज्य  देश  में  सर्वाधिक  रबड़
 अधि  शत  पैदा  करता  है  कौर  रबड़  के  आयात  से  केरल  की  अर्थ  व्यवस्था  चौपट  हो  गई  है  ।  आपको

 ag  जानकर  धक्का  लगेगा  कि  इस  भारी  मात्रा  में  आयातित  रबड़  में  से  आंतरिक  बाजार  को  रबड़
 उस  समय  दिया  गया  जबकि  देश  का  उत्पादन  अपनी  चरम  सीमा  पर  था  ।  इससे  बाजार  में  भरमार

 हो  गई  भोर  मूल्य गिर
 गये  ।  प्रति  किलो  ग्राम  10.50  रु०  से  16  रुपये  की  कमी  हुई  ।  इससे  समस्या

 a.  eee
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 गम्भीर हो  गई  ।  कम  से  कम  4  से  5  ag  तक  उचित  मूल्य  की  गारंटी  दी  जानी  चाहिये  क्योंकि

 रबड़ के  उत्पादन  में  समय  लगता  है  ।  मत  मुल्य  स्थिर  होनें  चाहिये  ।  मेरा  आग्रह  है  कि
 ewe

 का

 आयात बंद  किया  जाये  ।  केरल  के  वित्त  मंत्री  श्री  मणि  ने  सुझाव  दिया  है  कि  आयात  से  पहले कम
 सेक  म  उत्पादक  राज्यों  से  परामशे  जरूर  किया  जाये  ।  ATM  है  सरकार  इस  मामले  में  आ  पात पात  में

 जिसके  कारण  केरल  की  अर्थ  व्यवस्था  चौपट  हो  रही  केरल  सरकार  से  अवश्य  परायों  करेगी

 साथ  ही  रबड़  उत्पादकों  से  वार्ता  करके  ही  किसी  निष्कर्ष  पर  पहुंचेगी  i  मुझे  विश्वास  है  कि  रबड़

 का  उत्पादन  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  रबड़  के  आयात  की  नीति  का  परित्याग  कर  दिया  जायेगा  |

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  का  anda  करता  हं  ।  विकास  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को

 ' farat  यह  बात  स्वागत  योग्य है  ।  लेकिन  सरकार  को  यह  अहसास  होना  चाहिये  कि  अंश  कालिक

 या  पूर्णकालिक  सभापति  या  कार्यकारी  निदेशक  की  नियुक्ति  से  समस्या  नहीं  सुलझेगी  ।  देश  के

 प्रमख  उत्पादक  राज्यों  से  परामशं  करके  इस  समस्या  से  निपटना  होगा  ।

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी०  :  मैं  इस  वाद-विवाद में  भाग
 थ लेने  और  बहुमुल्य  सुझाव  देने  के  लिए  माननीय  सदस्यों  का  आभारी  हूं  ।

 सबसे  पहले  मैं  उन्हें  यह  विश्वास  दिलाना  चाहता  हूं  कि  जो  सुझाव  उन्होंने  दिये  हैं
 झन

 पर

 सावधानी  से  विचार  किया  जायेगां  और  मैं  उनका  उपयोग  करना  चाहुंगा  |

 इस  विधेयक  पर  वाद-विवाद  4-5  दिन  तक  लगातार  चला  ।  नि  बन्दे  ह  हम  रबड़

 विधेयक  पर  विचार  कर  रहे  थे  और  रबड़  के  समान  पर  होने  वाली  बहस  भी  बढ़ती  चली

 कुछ  सदस्यों  ने  बहुत  ही  उचित  बात  कही  है  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  यदि  अध्यक्ष  सरकारी
 }

 सेवाओं  से  बाहर  का  आदमी  तथा  अंशकालिक  तो  अध्यक्ष  और  कार्यकारी  निदेशक  के  बीच

 _  मतभेद  रहेगा  ।  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  कार्यकारी  निदेशक  को  प्राप्त  अधिकार  अस्पष्ट  हैं
 बोर्ड  द्वारा  पास  किए  गए  प्रस्तावों  को  कार्यकारी  निदेशक  द्वारा  लागू  करना  असम्भ  होगा  या  उन

 लागू  करना  उसके  लिए  सम्भव  नहीं  होगा  ।  निश्चय  ही  यह  एक  उचित  सन्देह  है  परन्तु  सदस्यों  को

 इस  संबंध  में  किसी  प्रकार  की  कोई  शंका  नहीं  होनी  चाहिए  ।  अध्यक्ष  कोई  ऐसा  व्यक्ति  होगा  जो  यह
 जानता  हो  कि  रबड़  किस  प्रकार  पदा  होता  उसका  उत्पादन  किस  प्रकार  बढ़ाया  जा  सकता

 बाजार  में  किस  प्रकार  का  रुख  है  तथा  रबड़  उद्योग  इस  '  संबंध  में  क्या  कदम  उठा  सकता  है  ।  वह

 त्पादकों  के  दृष्टिकोण  का  प्रतिनिधित्व  करेगा  |  इसलिए  यदि  ऐसा  व्यक्ति  अध्यक्ष  होता  तो  वह

 उत्पादकों  भोर  अन्य  लोगों  के  हितों  की  भी  रक्षा  करने  में  सक्षम  होगा  ।  परन्तु  कभी-कभी  हम

 लिए  एक  पूर्णकालिक  अध्यक्ष  रखना  मुश्किल  हो  जाता  है  ।  बो  में  लिए  गए  निर्णयों  को  लागू  करने

 के  लिए  एक  कार्यकारी  अधिकारी  अथवा  एक  कार्यकारी  निदेशक  चाहिए  भर  इसीलिए ह दम
 उसकी  व्यवस्था  यहां  कर

 रहे  हैं  ।
 =

 विधेयक  में  यह  उपबन्ध  है  कि  कार्यकारी  निर्देशक  के  अधिकार  नियत  किये  जायेंगे  ।  इस

 संबंध में  कोई  सन्देह  नहीं  होना  चाहिए  ।  जब  सरकार  ऐसा  करती  है  तो  सन्देह  की  कोई गु  जाइश

 ही  नहीं
 रहती  ।  साथ  ही  विधेयक में  यह  भी

 कह
 गया है  कि  कार्यकारी  विधेयक  की  शक्तियां  अध्यक्ष

 की  जा  सकती  यदि  ह द्वारा
 रा धो पित

 g  यां  निश्चित कर  दी  जाती  हैं  तो  ag  पता  लगाने
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 सद  ——  हए

 में  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  कि  कार्यकारी  निदेशक

 का  उपयोग  कर  सकते  हैं  ।  कुछ  अन्य  नियमों  और  बोर्डों  में  भी  अंशकालिक  भर  अध्यक्ष  तथा

 कारी  निदेशक  भी  हैं  वहां  उनके  बीच  किसी  प्रकार  का  मतभेद  नहीं  इसीलिए  मैं
 समझता  हूं

 कि  हमें  इस  संबंध  में  कोई  शंका  नहीं  करनी  चाहिए  ।

 श्री  बनातवाला  ने  अपने  अत्यधिक  जोरदार  और  अच्छे  भाषण  में  यह  कहा  है  कि  हमें  अध्यक्ष

 की  नियुक्ति  करते  समय  राजनीति  को  ध्यान  में  नहीं  रखना  चाहिए  ।  हमें  रबड़  बोर्ड  की  उन्नति को
 ध्यान  में  नहीं  रखना  चाहिए  यह  भी  देखना  चाहिए  कि  बोलें  में  उत्पादकों  और  अन्य  संबंधित

 लोगों  का  वास्तविक  प्रतिनिधित्व  रहे  ।  तथा  इम  प्रकार  की  मनोवृति  के  आदमी  को  नियुक्त  किया

 जाना  चाहिए  जो  वास्तव  में  बोर्ड  के  हितों  की  रक्षा  कर  सके  ।  हम  a
 सब  बातें  अपने  ध्यान  में

 रखें  । me

 दूसरी  बात  जो  कही  गई  उसका  संबंध  रबड़  के  आयात  से  है  ।  लगभग  दोनों  ही  ओर  के
 सभी  सदस्यों  ने  इस  पर  प्रकाश  डाला  है  |  इस  संबंध  में  सरकार  के  दृष्टिकोण  को  बताना

 मेरे  लिए  आवश्यक  यद्यपि  यह  बात  प्रस्तावित  संशोधन  से  संगत  नहीं  है  ।  कितनी  मात्रा  में  रबड़

 का  आयात  किया  इस  प्रश्न  का  निर्णय  किसी  एक  व्यक्ति  द्वारा  न  किया  जाकर  एक  afafh

 द्वारा  किया  जाता  है  |  उस  समिति  में  रबड़  as  के  अध्यक्ष  स्वयं  और  वाणिज्य  मंत्रालय  और  उद्योग

 मंत्रालय  के  प्रतिनिधि  तथा  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  के  प्रतिनिधि  होते हैं  ।  वे  रबड़  के

 उत्पादन  का  अनुमान  लगाते हैं  ।  वे  इस  बात  का  पता  लगाने  का  प्रत्यक्ष  करते  हैं  कि  रबड़  की  मांग

 कितनी  होगी  और  तब  वे  यह  सुझाव  देते  हैं  कि  कितनी  मात्रा  में  आयात  किया  जाये  ।  सामान्यतः
 कौर  मैं  तो  कहूंगा  कि  निश्चय  रूप  से  उनके  द्वारा  दिये  गये  निर्णयों  का  gt  पालन  हम  करते  हैं  ।

 इस  संबंध  में  कल  बोलने  वाले  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  कभी-कभी  उत्पादन  से

 संबंधित  आंकड़ों  को  घटाकर  दिखाया  जाता  है  गोर  आवश्यकता  आंकड़ों  को  बढ़ा-चढ़ाकर ।
 इस  प्रकार  इनमें  एक  बड़ा  अन्तर  दिखाया  जाता  है  और  इससे  उत्पादकों  को  कठिनाई  होती है  ।
 अब  हम  और  अधिक  वैज्ञानिक  ढंग  से  आंकड़े  इकट्ठा  करने  का  प्रयत्न  करेंगे  और  ag  भी  प्रयत्न
 करेंगे  कि  वे  सेही  प्रकार  इकट्ठे  किये  जायें  ।  ऐसा  किस  प्रकार  किया  जायेगा  यह  इस  समय

 बताना  मेरे  लिए  बड़ा  कठिन  है  ।

 श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :  रबड़  की  आवश्यकता  का  अनुमान  लगाने  के  लिए  आप  एक

 समिति  क्यों  नहीं  बनाते  ?
 उत्पादक

 इसकी  लम्बे  समय  से  मांग  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  शिवराज  पाटिल  :  यही  मैंने  कहा  है  ।  रबड़  जोडें  में  रबड़  श्रमिक  तथा  अन्य

 लोगों के  प्रतिनिधि  होंगे  |  रबड़  बोर्ड  के  प्रतिनिधि  अथवा  उसके  अध्यक्ष  समिति  में  बैठते  जो  ag

 निर्णय  करती  है  कि  कितनी  मात्रा  में  आयात  किया  जाये  ।  agrees

 श्री  शिवराज  ato  पाटिल  :  इसी  कारण  हम  एक  अंशकालिक

 श्री  शिवराज ato  पाटिल  :  कृपया  समझने  का  aaa  कीजिये ।  ठ ce तक  हम

 एक  प्रशासक  की
 नियुक्ति  करते

 थे  ।  परन्तु  गच  हए
 इलाकों  वॉच

 अन्य  लोगों  &  प्रतिनिधि  भी
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 जला
 रखना  चाहते  परन्तु  यह  हो  सकता

 दे

 wor  एक
 ante

 अध्यक्ष  के  रूप  में  वहां  काम
 न

 करना  चाहे  ।  इसलिए  हम  अंशकालिक  अध्यक्ष  रखने  जा  रहे  और  वह  अंशकालिक  अध्यक्ष

 निर्माताओं  और  अन्य  लोगों  के  विचारों  को  व्यक्त  करेगा  जबकि  वह  उस  समिति  में
 '

 जो  यह
 निर्णय  करेगी  कि  कितनी  मात्रा  में  रबड़  का  आयात  किया  जाये  ।  तथा  उसके  द्वारा  व्यक्त  किए

 गए
 विचारों  को  रबड़  का  आयात  करते  समय  ध्यान  में  रखा  जायेगा  |

 श्री  जी०  एम०  बनातवाला  ने  यह  सही  ही  कहा  है  कि  आंकड़े  आपस  में  मेल  नहीं  खाते  ।

 कृषकों  द्वारा  दिये  गये  आंकड़ों  का  निर्माताओं  द्वारा  दिये  गये  आंकड़ों  से  मेल  नहीं  रहता ।  यह
 कठिनाई  भी  इस  समिति  द्वारा  हल  की  जा  सकती है  ।  वे  इस  कठिनाई  का  पता  लगाने

 के  संबंध
 मे

 किसी  निर्णय  पर  पहुंच  चुके  हैं  और  तब  यह  mae facra  कर  सकते  हैं  कि  कितनी
 मात्रा  में  रबड़  का

 आयात मत  किया
 जाये  ॥

 हमें  ag  बताया  गया  था  कि  रबड़  की  मांग  1,18,000.  टन  होगी  कौर  उसका  उत्पादन
 1,50,000  टन  होगा  और  भायात  की  जाने  वाली  रबड़  मात्रा  30,000  टन  होगी ।  जो  एक

 दम  वही  मात्रा  है  जिसका  सुझाव  उन्होंने  दिया  था  ।  इसी  मात्रा  में  रबड़  का  आयात  किया  गया***

 .  उपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  मंत्री  महोदय  अपना  भाषण  समाप्त  कर  लें  |

 att  शिवराज  वी ०
 पाटिल

 :  परन्तु  यह  समझे  बिना  कि  वास्तव  में  कितनी  मात्रा  में  रबड़
 का  aaa  किया  प्रत्येक  सदस्य  यह  कह  रहा  है  कि  सरकार  ने  बडी  मात्रा  में  रबड़  क  आयात
 किया  ।  इसका  परिणाम  यह  हुआ  है  कि  उत्पादकों  ने  यह  अनुभव  किया  उनके  उत्पाद  की  बिक्री
 बाजार  में  नहीं  होगी  और  इसलिए  उन्हें  उसकी  बिक्री  मजबूरी  में  कम  मुल्य  पर  करनी प पड़ी ।

 यह  आवश्यक  है  कि  माननीय  सदस्य  जिम्मेदारी  के  साथ  कोई  वक्तव्य  दें

 sib. नाने  बिना  कि  वास्तव  में  कितनी  मात्रा  में  रबड़  का  आयात  fear  वे
 यह

 कहते  हैं  कि  wet
 मात्रा  में  रबड़  का  आयात  किया  गया  तो  ag  स्वाभाविक  है  कि  जिस  उत्पादक के  पास  सही  aang

 पता  करने  का
 कोई  साधन  नहीं  है  और  जो  बहुत  शिक्षित  नही ंहै  वह  समझेगा  कि  रबड़  का  आयात

 i
 बड़ी  मात्रा

 मे  किया  गया है  उसे  अपना  माल  किसी  भी  मुल्य  जो  उसे  दि
 दिशा

 बेच |

 दना  ae
 ga  प्रकार  की  भावना  को  नहीं  फलने  देना  चाहिए  ।  मैं  आपको  आंकड़े

 देताहै
 1.

 श्री  राज  ato  पाटिल  :  केवल  30,000  टन  रबड़  का  आयात  किया  गयो |
 ग

 aft  डदिवराज-धन
 ato  पाटिल  :  इस  30,000  टन र  के  भा  यात

 का  मूल्य
 पर  कोई

 प्रभाव ्य  a
 नवदीं

 are 27a

 मै ंसभा  को  विश्वास |  २९11९  ह  कि  हम  इस  आयातित

 प्रकार  नियंत्रित  करेंगे कि  इसका  के  हितों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 ant  कोई  कठिनाई  नहीं  होनी  चाहिए  ।
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 ai

 विधेयक
 क  —  क

 न
 |  ओर  उसे  बाजार परन्तु  यह पह  भी  समझना  चाहिए कि  उद्योगों  में  माल  का  निर्माण  होता है

 में  बेचा  जाता है  ।  यदि  कच्चे  माल  के  न  मिलने  पर  उस  उद्योग  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  तक
 वर्ष  वह  उद्योग  नहीं  चलेगा  और  यदि  अगले  ag  वह  उद्योग  नहीं  चलता  है  तो  इसका  उत्पादकों  पर

 भी  ल  प्रभाव  इसीलिए  हमारे  लिए  ag  आवश्यक  हो  गया  कि  टायर  गौर  अन्य

 सामान  बनाने  वाले  उद्योगों  को  आवश्यक  कच्चा  माल  i ES 3° |  करायें  ।  हमारे  लिए  यह  भी

 आवश्यक  हो  गया  कि  हम  निर्माण  इस  प्रकार  करें  जिससे  स्थानीय  माँग  भी  पूरी  हो  जाये  कौर हम
 उसका  निर्यात  भी  कर  सकें  ।  अब  प्रश्न  उत्पादकों  और  निर्माताओं  के  हितों  में  सन्तुलन  बनाये

 रखने  का  ।  यदि  हम  ए  क  ओर  अधिक  ध्यान  देते  हैं  तो  उस  क्षेत्र  पर  इस  वर्ष  भले  ही  कोई  प्रतिकूल
 प्रभाव  न  पड़े  परन्तु  अगले  वर्ष  उस  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  अवश्य  पड़ेगा  |  इसलिए  सरकार  को  ag-

 a

 बनाये  रखना  पड़ता  है  और  मैं  सभा  को  यह  विश्वास  दिला  सकता हूं  कि  सरकार  सभी  सेब बाधित

 शक्तियों  के  हितों  की  रक्षा  इस  प्रकार  करेगी  जिससे  सभी  को  लाभ  हो  ।

 ०
 इस  के

 लिए  मैकेनिज़म  भी  तैयार  feat  जाता  है  ।  उत्पादकों  के  लिए  आपकी  जो  चिन्ता

 उसकी  मैं मैं  प्रशंसा  करता  हूं  और  मैं  आपको  सदन  में  आश्वासन  दे  चुका  हूं  कि  जिस  दिशा  में  आप

 अपना  विचार  रखने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  वह  गलत  दिशा  नहीं  है  लेकिन  कृपया  दूसरों  की  बातों

 को  भी  समझने  की  कोशिश  करें  और  अपना  विचार  सदन  में  अथवा  बाहर  इस  तरह  रखें  कि  seat

 दलों  के
 के  हितों  पर  प्रत्यक्ष  तथा  आपकी  जानकारी  में  बुरा  प्रभाव  न  पड़े  ।

 यहां  तथा  सदन  के  समक्ष  जो  बात  मेरे  पास  आई  है  वह  यह  है  कि  हमने  बड़ी  मात्रा  में

 आयात  नहीं  किया  इसके  बावजूद  कीमतें  गिर  रही  हैं  तो  इसका  कारण  यह  है  कि  आप  सभी  ने

 यह  कहना  शुरू
 कर  दिया  है  कि  आयात  आवश्वकता  के  अनुपात  में  नहीं  किया  गया  है  यदि  ऐसी

 a

 तेयार  की  गई  तो  लाजिमी है  मुल्य  नीचे  गिरेंगे  |  अतः  वक्तव्य  देने  में  सावधानी

 twits
 सदस्यों  द्वारा  उठाया  गया  तीसरा  मुद्दा  रबर  के  उत्पादन  से  संबंधित  है  ।  यह  भी

 एक  महत्वपूर्ण  मुद्दा है
 ।  मैं  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  बनाई  गई  स्कीमों  को

 पढ़कर  सुनाता हूं  ।  ये  ऐसी  स्कीमें  हैं  जिन्हें  सरकार  ने  रबड़  का  उत्पादन  बढ़ाने  के
 लिए

 तैयार
 नथ

 की  हैं  —_—

 रबड़  बागान  विकास  cara  थ  ॥

 छोटे  उत्पादकों  के  लिए  प्रति  हेक्टेयर  5,000  रुपये  पर  नकद  राज  सहायता  ।

 अपेक्षाकृत  छोटे  गरीब  उत्पादकों  के  लिए--रोपड़
 सामग्री

 की  लागत  के  भागे  की

 उर्वरकों  की  लागत  के  आधे  की  प्रति  हेक्टेयर  150
 रुपये

 की

 संरक्षण  राज  सहायता  |

 कृषि  पुर्नगठित  तथा  विकास  निगम
 के

 जरि
 रद  अरति  हेक्टेयर

 15,000  रुपये  पर  टीम

 ऋण |  इस  टर्म  ऋण  पर  3  प्रतिशत पर  ब्याज राज  सहायता  |

 मुफ्त  तकनीकी  तथा  विस्तार  समेत  |
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 रबड़  के  पौधों  का  रख-रखाव  :

 बोर्ड  द्वारा  चलाएं  रहे  नदियों  की  नदियों  की  लाख

 रबड़  पोधे  ।
 ्

 लघु  धारक  रबड़  के  शोधन  में  सुधार  :

 इस  स्कीम  के  अधीन  विश्व  बेक  की  सहायता  से  एक  परियोजना  TRE
 TS  की जा  रही  इस

 परियोजना  में  नौ  प्रबंध  रबड़  फैक्टरी  स्थापित  करने  तथा  वर्तमान  एक  फैक्टरी का  विस्तार

 करने  का  प्रस्ताव  है  सभी  सहकारिता  क्षेत्रों  में  ।  इन  फैक्टरियों  की  क्षमता  25,000  टन

 है  ।  शोधन  फैक्टरियों  की  स्थापना  के  लिए  सहकारी  विपणन  सोसाइटियों  को  रबड़  बोड़ें  द्वारा
 . वित्तीय  सहायता  भी  दी  जाती  है  ।  इस  स्कीम  के  अन्तर्गत  सहायता  को  विशिष्ट  करें  2

 शेयर  पूँजी  अंशदान-प्रति  सोसाइटी  2  लाख  रुपये  ।

 परख  प्रयोगशाला  स्थापित  करनें  के  लिए  प्रति  सोसायटी  लाख  र
 isd  ह

 गैर-तकनीकी  क्षेत्रों  रबड़  की  खेती  का  विस्तार  :

 कल  श्री  जे०  एस०  पाटिल  ने  इसके  बारे  में  बोला  था  ।  मैं  ag  सुचना  दे  रहा  हुं  ह
 अरुणा चल  महाराष्ट्र  तथा  गोवा  के

 गेर-पारंप रिक  क्षेत्रों  में  बोड़े  द्वारा  सर्वेक्षण  तथा  परीक्षण  के  तोर  पर  रोपाई  किए गए  हैं  ।

 त्रिपुरा  में  असम  में  गोहाटी  और  गोवा  में  पांडे  में  रबड़  बोडें  के  तीन  क्षेत्रीय
 लय  स्थापित  किए  गए  हैं  ।  त्रिपुरा  और  महाराष्ट्र  में  रबड़  बोलें  द्वारा  एक  क्षेत्रीय  अनुसंधान
 सेंटर  भी  स्थापित  किया  गया  है  ।

 ये  विकास  संबंधी  स्की में  हैं  जो  रबड़  MS  द्वारा  शुरू  किए  गए  हैं  ।  हमारी  यह  eifirer  z
 कि  ऐसी  महत्वपूर्ण  वस्तु  देश  में  ही  पैदा  जाए  ओर  हमारी  जरूरतों  की  पूर्ति  हमारे  देश  में

 उत्पादित  रबड़  से  ही  पूरी  हो  तथा  निर्यात  भी  कर  सकें  ।  इस  उद्देश्य  को  दृष्टिकोण  में  रखते  हुए
 हम  रबड़  अधिनियम  में  संशोधन  कर  रहे  हैं  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  सभी  मुद्दों  का  उत्तर  दे  दिया

 गया  है  ।  यदि  एक  या  दो  सदस्य  प्रश्न  पूछना  चाहते  हैं  तो  वे  पूछ  सकते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बाला नन्दन  |

 श्री  go  बाला नन्दन  :  अभी  केरल  में  यह  भारी  मात्रा  में  जमा  हो  गया  था
 उत्पादकों  में  घबराहट  फैल  गई  है  ।  क्या  सरकार  बाजार  में  हस्तक्षेप  करेगी  और  रबड़  की  कुछ
 मात्रा  उचित  दर  पर  खरीदेगी  ताकि  उत्पादकों  द्वारा  मजबूरन  बिक्री  को  रोका  जा  सके  तथा  जो

 घबराहट  की  स्थिति  पैदा  हो  गई  है  उस  पर  काबू  पाया  जा  सके  ?

 श्री  शिवराज  बी०  पाटिल  :  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हुं  कि  आवश्यकता  1,80,000  टन  की

 है  विनिर्माताओं  की  मांग  1,80,000  टन  रबर  की  है  ।  उत्पादन  1,50,000  टन
 आयात

 केवल  30,000  टन  है  ।  माननीय  सदस्यों  को  उनके  पास  जाकर  यह  कहना  चाहिए  उन्हें  उस

 कीमत  पर  बेचने  की  बिल्कुल  जरूरत  नहीं  है  ।  मैं  पहले  ही  आश्वासन  दे  चुका  हूं  कि  हम  रबड़  करें

 बाजार  में  इस  तरद्  रिलीज  करने  नहीं  जा  रहे  हैं  कि  जिससे  मुल्य  काफी  गिर  जांच  और

 यदि  रबड़ की  कीमतें  बहुत  बढ  जाएंगी  तो  हम  निश्चित  रूप  से  रबड़  मार्कीट  में  रिलीज  करेंगे  ।

 भाप  उत्पादकों के  हितों  की  रक्षा  करने  की  कोशिश  कर
 रहे  हैं  ।  मैं  यह  समझता  हूं  ।  लेकिन

 न
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 hited  a

 विधेयक
 ——_—__—__—_———

 ra  साल
 ऐसा  करते  समय  आप  सरकार  तथा  ८  आयात  पर गर

 mur  की
 कोशिश  कर र  रहे  हैं  ।  ऐसा  करके

 आप  ऐसा  वातावरण  बना  रहे  हैं  कि  बाजार  में  रबड़  की  मार है े  ।
 वातावरण

 तैयार न
 करें  इस  सें  केवल  Ho  निहित  स्वार्थ  वालों  को  at  लाभ  होगा  |  माप  हमेशा  कह  रह ेहै ंकि आयात

 हो
 रहा

 है
 हैं. क क क क क  )  भाप  सभी  कह  रहे  हैं  कि  हम  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  रवड़  का  ATTA  कर

 रहे  हैं  ।  भाप  ऐसा  क्यों  करते  ऐसा  कहने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  आप  कहते
 कहते  ैं

 कि

 बध  में  गिरावट  आएगी  ।

 श्री  ई०  बाला नन्दन :  मैंने  कुछ  भी  नहीं  कहा  है  ।  मैं  केवल  इतना  कहा  हूं  कि थ
 गिरावट  आ  रही

 श्रीमती  सुशीला  गोपालन  रबड़  का  रोजाना  1000  टन  उत्पादन  में  से  केवल  200  टन

 रबड़  ही  खरीदा  जाता  है  ।  क्या  तरीका  है  ।  वे  मजबूरन  मुल्य  पर  रबड़  बेचेंगे  ।  केवल

 ति 200  टन  tae  ही  खरीदा  जाता  है  ।  यहीं  कारण  है  कि  केरल  से  यह  मांग  उठ  रही  रबड
 बोर्ड  को  जाकर  रबड़  खरीदना  चाहिए  बफर  स्टाक  बनाना  चाहिए  ।  800  टन  रबड़  बिना  बिके  बचा

 zat  है  ।  मापकों  इस  पर  विचार  करना  चाहिए  भर  बफर  स्टाक  बनाना  चाहिए  ।

 श्री  जानें  जोसेफ  मुंडा कल  जबकि  उत्पादन  कठिनतम  हो  रहा
 उत्तरी  भारत  के  कुछ  कारखाने  हड़  श्रमिक  कठिनाईयों  बिजली  कटौती  तथा  ताला-बन्दी  के

 कारण  रबड़  की  खरीद  नहीं  कर  रहे  हैं  तथा  वे  6  सप्ताह  के  लिए  रबड़  स्टाक  तहा  रहे
 जेसा  कि  पहले  समझोता  हुआ  था  ॥

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपने  रबड़  als  की  नोटिस  में  इसे  लाया  दै  ?

 श्री  जाज  जोसेफ  मुंडाकल  :  रबड़  मार्केटिंग  फेडरेशन  वहां  है  ।  राज्य  व्यापार  निगम  वहां
 तथा  रबड़  पल  फंड  भी  वहां  है  ।  लेकिन  किसी  को  वहां  जाकर  रबड़  खरीदना  होगा  ।  मैं  द्

 महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  बाजार  में  खरीदारी  के  लिए  टीम  भेजा  जाए  भर  उत्पादकों  के

 अधिशेष  रबड़  को  खरीदा  जाए  ॥

 श्री  शिवराज  ato  पाटिल  :  अनजाने  हम  जाल  में  फंस  रहे  हैं  ।  हमने  बड़ी  मा rat  में  रबड़
 का  आयात  नहीं  किया  है  beavers  मैं  आपसे  कहू  रहा हूं  कि  माप  fas  उन  मू  ों  को
 उठा  रहे  हैं  जिनसे  बाजार  में  रबड़  की  भरमार  होने  का  वातावरण  बनता  है  भवन  आप  यह  कहू

 रहे  हैं  कि  हड़तालें  चल  रहीं  हैं  अथवा  बिजली  उपलब्ध  नहीं  है  तथा  रबड़  का  आयात  किया  जा
 रहा  है  ।  मुल्यों  पर  इसका  FAT  असर  अनजाने  में  आप  रबड़  की  बाजार  में  भरमार  का

 आप  समर्थन  कर  रहे  हैं  ?  कृपया  ऐसा  न  करें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मन  प्रश्न  यह  है

 रबड़  1947

 का

 गौर  संशोधन  करने  वाले  राज्य  द्वारा

 पर  विचार  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हु
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अबे  हम  विधेयक  पर  अंदर  faanx  आरम्भ  करेंगे  ।

 यह  है
 14.0

 खंड  2  से  6  विधेयक  का  अंग  बनेਂ

 प्रस्ताव स्वी  कृत  दूसरा  |

 खंड  2.26  तक  विधेयक  सें  चोड़  गये  ।

 2?



 चूना-पत्थर  और  डोलोमाइट  खान  श्रम  कल्याण  विधेयक  16  1982

 खंड  ऊ
 ati

 _  तथा  विधेयक  या  पूरा
 नाम विधेयक

 में  जोड़ा  गया  ।

 श्री  शिवराज  ato प  टल :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं :
 विधेयक  पास  कि या  जाएਂ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 विधेयक  पास  किया  जाए
 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 और  डोलोमाइट  खान  AA  Her याण  rei  ( aati)  —

 अन  झोर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 चूना-पत्थर भर  डोलोमाइट  खान  श्रम  कल्याण  निधि  1972  का
 संशोधन

 करने  वाले

 विधेयक पर  विचार  किया  जाए  ।

 ato  एन०  गाडगिल  पीठासीन

 जैसा  कि  माननीय  सदस्यों  को  पहले  ही  मालूम  है  चूना  पत्थर  और  डोलोमाइट  खान  श्रम
 i

 कल्याण
 निधि  1972  चूना पत् यर  और  डोलोमाइट  पर  लेवी  तथा  उपकर

 चाहतें  को
 लिए  आ fac  af  घि निप मित  किया  गया  था  ताकि  चुना पत्थर  और  डोलोमाइट  खानों  में  नियुक्त  व्यक्तियों के
 कल्याण  का  dada  करने  वाली  गतिविधियों  का  वित्तपोषण  किया  जा  सके  |  अधिनियम .  तथा

 ...  उसके  तरंत  बनाए  गए  नियमों  को  1  दिसम्बर  1973  से  लागू  किया  गया  था  ।  अधिनियम  के
 अधीन  उ उपग्रहीय  उपकर  की  दर  प्रति  मीट्रिक  टन  चुना पत्थर  तथा  डोलोमाइट  पर  20  पै  से  तय

 की गई  थी ।

 निधि  के  प्रारम्भ  किए  जाने  तारीख  से  वित्तीय  वर्ष  1980-81  की  समाप्ति तक
 उपकर  के  रूप  में  चार  करोड़  रुपये  से

 हिट
 राशि  जमा  हो  गई  जिसमें  से  2.3  क a  ag  रुपये

 चूनापत्थर  तथा  डोलोमाइट  खान  श्रमिकों के के  लिए  अधिनियम  में  उल्लिखित  विभिन्न  कल्याण

 उपायों  wad  किए  गए  हैं  ।  इस  दन  खानों  में  नियुक्त  49,752  चूनापत्थर  मज
 दूर  तथा

 7,527  डोलोमाइट  मजदूर  इस  अधिनियम  के  अंतगर्त  लाए  गए  हैं  ।

 चुना पत्थर के  अन्य  चूनेदार  अर्थात  चूनेदार  बालू  तथा
 कंकड़  अथवा  चुना कंकर  से  निर्मित  समझी  हैं  ।  इन  सभी  वस्तुओं  का

 चना पत्थर  के  समान  ही  रासायनिक  बनावट  है  और  इनका  सीमेन्ट  फैक्टरियों  में  उपयोग  ता  है  ।

 ऐसे  खनिज  निक्षेपों  को  सामान्यत  चुना पत्थर  माना  जाना  चाहिए  था  और  उस  अधिनियम  के  अधीन

 लाया  जाना  चाहिए  लेकिन  मूल  अधिनियम  में  चूना  पत्थर  की  परिभाषा  के  आभाव  में  उस

 अधिनियम  के  अधीन  नहीं  जा  सका  ।  चूनेदार  चूना  कंकड़  तथ  नाइमसेल

 खानों  में  वर्ष  1980  के  दौरान  नियुक्त  श्रमिकों  की  संख्या  4978  है  तथा  1980  के  दौरान  ea

 उत्पादन  19  48,000  टन  है  |  सीमेन्ट  कारखानों  में  इत  सामग्रियों  की  खपत  10
 5,43,714

 टन  है  ।

 गर्ल  का  उत्पादन
 की  सूचना  नहीं है

 ।

 चुना पत्थर  को  परिभाषित
 करने  का

 अभिप्राय  सटाना
 खनिजों

 की  खपत

 /
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 24  आश्विन  1904  चूना  पत्थर  कौर  इट  खान  श्रम  कल्याण
 १ ट

 —
 पर  उपकर ल  ताए  तथा  उसका  उपग्रहण  किया  सके  जो  प्रतिवर्ष  2  लाख  रुपये  होने  की

 आशा  कए इन  5000  श्रमिकों  के  लिए  भी  उसी  समान  कल्याण  सुविधाएं  मुहैया  कराई  जा  सकें
 इ

 ल
 कनी  की  त्रुटि  के  कारण  इन  सुविधाओं  से  वंचित  हैं  इस  संशोधित

 अधिनियम  में
 लागू

 ह होने  पर  ही  इन  खनिजों  की  खपत/बिक्री/निपटान  पर  गाथा  जाएगा  |

 यह  मान  हैं  मूल  अधिनियम  की  घारा  के  अधीन  शुल्क  लगाया  सकता  इस
 अधिनियम  न  केवल  ऐसी  स्थिति  में  जबकि  चना  पत्थर  या  डोलोमाइट  का  मालिक  सीमेंट

 लोहा  या  इस्पात  बनाने  के  लिए  इसका  उपयोग  करता  है  विकी  इस  समय  भी  जब  वह  इसका _
 उपयोग  औद्योगिक  कार्यों  के  लिए  करता  लागू  किया  गया  है  ।  सम्बन्धित  व्यक्तियों  ने  इस  प्र वृत्ति

 को  चुनौती  दी  है  ।  हाल  ही  में  अधिनियम  के  अन्तर्गत  बनाये  गये  नियमो ंके  अधीन  की  गई  ं

 में  यह  दृष्टिकोण  अपनाया  गया  कि  चुना पत्थर  कौर  डोलोमाइट  खान  मालिक  जो  अपनी  खान  में

 पैदा  किये  गये  चना पत्थर  या  डोलोमाइट  का  उपयोग  लोहा  या  इस्पात  बनाने  के  अतिरिक्त
 -  किसी  अन्य  चीज  के  निर्माण  के  लिए  करता है  तो  उसे  अधिनियम  के  अधीन  उपकर  की a अदायगी

 का  उस  पर  दायित्व  नहीं  है  ।

 थ  इसी  कारण  रसायनिक  कारखानों  पर  लगभग  9  लाख  रुपये  का  लगाया  गया  उपकर

 इक  हीं  किया  जा  सका  ।  यदि  यही  दृष्टिकोण  स्वीकार  किया  जाता  है  तो  पहले  एकत्र  किया

 गया  उपकर  न  केवल  सरकार  को  वापस  करना  बल्कि  प्रतिवर्ष  लगभग  5.75  लाख  रुपये

 की  हानि  भी  होगी  |  ह

 भत  afafaan  की  घारा  3  और  4  के  संशोधन  का  उद्देश्य  हमारे  इस  को

 स्पष्ट  करना है  कि  सभी  विवाद  समाप्त  किये  जायें  और  विधिमान्य  करण  के  खण्ड  का

 सरकार  द्वारा  लगाये  और  एकत्रित  किये  गये  उपकर  को  वध  माना  जाये  और  कानूनी  विवादों

 केਂ  कारण  जो  उपकर  की  राशि  सरकार  द्वारा  एकत्रित  नहीं  की  जा  उसे  एकत्र  कर

 लिया  जाये |
 |

 विधेयक  में  प्रस्तावित  अन्य  संशोधन  साधारण  प्रकार  के  ।  अधिनियम  के  अधीन  मन्त्रणा

 समिति  कई  बार  ag  अनुभव  करती  है  कि  कछ  सहयोगी  सदस्य  बनाये  जायें  ताकि  सुनिश्चित  किया

 जाये  कि  इन  समितियो ंमें  विभिन्न  संगठनों  के  प्रतिनिधियों  को  इन  समितियों  में  शामिल  किया

 जाये  ताकि  विशेषज्ञों  का  परामर्श  मिल  सके  |  इसी  कारण  विधेयक  में  समिति  को  सहयोगी  सदस्य

 बनाने  का  अधिकार  दिये  जाने  का  प्रावधान  है  ।

 इस  समय  कारखानों  और  खानों  का  निरीक्षण  केवल  कल्याण  प्रशासकों  द्वारा  ही  fear

 जाता  है  |  उनके  उच्च  अधिकारी  कल्याण  आयुक्तों  को  भी  ये  अधिकार  मिलने  चाहियें  ।....

 at  प्रकार  खनिजों  के  निपटान  सम्बन्धी  जानकारी  रखने  के
 =

 न  केवल  खान  मालिकों

 कारखाने  दारों  से  बल्कि  खरीद  एजेंटों  तथा  भण्डारकर्ताओं  से  भी  आंकड़े  एकत्र
 का  सस्ता ह

 से  उपकर  एकत्र  करने के  काम  पर  कड़ी
 सतकंता  रखी ज aNd  ना  सकेगी

 मेरे  विचार से  इ
 '  विधेय  oe  अन्य  कोई  चीज  नहीं

 tore

 में  स्पष्टीकरण
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 क  16  1982

 aiid

 Tee
 खान  मदर  हर

 विधेय

 att  टिप्पणी  की  जरूरत  हो  ।  यह  जैसा  कि  सभा  को  पता
 &

 अत्यावश्यक  है  ।

 aa  मैं  चा  gat हूं  कि  इसे  यथा  शीघ्र  विधि  का  रूप दे
 दिय  जाये

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  चूनापत्थर  तथा  डोलोमाइट  खान  श्रम
 कल्याण

 (<i)  1982  पर  विचार  किया  जाये  और  उसे  पास  किया  जाये  ।

 सभापति  महोदय :  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पेश  हुआ :

 चुना पत्थर  और  डोलोमाइट
 याद

 श्रम  कल्याण  निधि  1982  का
 संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  क

 थ्री  भ्रमित  बाग  :  सभापति  भापकी  अनुमति  से  मैं  चून  पत्थर  तथा
 डोलोमाइट  खान  श्रम  कल्याण  निधि  1982"  पर  बोलने हेतु  खड़ा  हुआ  हूं  ।

 इस  विधेयक  पर  बहुत  कम  चर्चा  की  जा  सकती  है  ।  इसका  उद्देश्य  की  उचित
 a

 परिभाषा  करना  तथा  कल्याण  निधि  के  प्रयोजनार्थ  उत्पाद  शल्क  लगाने  का  क्षेत्र  विनिश्चित  करना

 है  मल  विधान  में  जो  त्रुटियां  थीं  उन्हें  दूर  करना  है  ।  कूछ  साधारण  संशोधन  भी  हैं  ।  महोदय

 सत्ताघारी  दल  में  इच्छा  शक्ति  की  कमी  के  बारे  में  इत  सम्मानीय  सभा  में  इस  अवसर  पर  मैं

 बताना  चाहता  =  |

 वे  केन्द्रीय  मंत्रणा  समिति  को  सहयोगी  सदस्य  बनाने  का  अधिकार  देन
 हते  &  ।

 उन्होंने
 यह

 स्पष्ट  नहीं  किया  कि  ऐसा  क्यों  कर  रहे  हैं  ।  हम  इस  ढंग  का  विरोध  करते  हम

 चाहते
 के

 हैं कि  श्रमिकों  के  हितों  की  सुरक्षा  के  लिए  ऐसे
 निकायों

 को  लोकतंत्रात्मक  sare  पर  गठित

 कक ar  ore  |

 यदि  ये  समितियां  काम  ही  नहीं  करती  तो  उन्हें  गठित  करने  का  क्या  प्रयोजन  है  ?  आठ

 वर्षों  के  बाद  पिछली  2  जनवरी  को  समिति  की  बैठक  हुई  सी०  भाई  zo  यू  तथा  अनप
 कार्मिक  संघों  के  प्रतिनिधियों  ने  व्यावहारिक  रूप  से  समिति  को  निश्चेष्ट  बनाने  के  लिए  सरकार

 की  आलोचना  ठीक  ही  की  है  ।  बैठक  की  कार्य  भी  नहीं  दी  गई  भमत  श्रमिकों  का  भला  करने
 के  लिए  सरकार  में  इच्छा  शक्ति  की  कमी  है  ।  यदि  वास्तव  में  इस  काम  में  उनकी  होती

 कम  से  कम  वे  यह  देखते  कि  समिति  ठीक  ढंग  से  अपना  कार्य  करती  |  + ह

 वे  डसे  श्रम  कल्याण  निधि  कहते  हैं  ।  क्या  वास्तव  में  ऐसा  है  ?  श्रमिकों  को  इस  से

 क्या  लाभ  मिलता  है  ?  श्रम मंत्रालय  का  1981-82,  में  उन्होंने  दावा  किया है  कि  चिकित्सा
 जल-पूति  और  मनोरंजन  पर  1980-81  कौर  1981-82  में  41.59  लाख

 70.99  लाख  रुपये  aa  किये  गये  |  लेकिन  प्रत्येक  मामले  में  उन्होंने  लाभ  उठाने  वालों  की

 संख्या  नहीं  लिखी  ।  अन्यथा  उनके  दावों  का  खोखलापन  स्पष्ट  हो  जाता  |  मंत्री  जी  इस  प  हल  पर

 प्रकाश  डाल  सकते हैं  ।

 वास्तविकता  यह  है  कि  चूना  पत्थर  और  डोलोमाइट  खानों  के  श्रमिकों  की  हालत  दयनीय

 है  ?  उन्हें  पातक बीमारियां  लग  जाती हैं  ।  वन  खनिजों  के  धुएं  में  सांस  लेने  में  श्रमिकों को
 अन्य  बीमारियां

 कसर तथा  सांस  की  पारण  NTE
 आसानी  से

 लग  जाती
 उन्हें

 चरे  रोग  भी  हो  जाते  हैं ।
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 24  मानवीय  1904
 चूना-पत्थर भोर नन  डोलोमाइट  खान  श्रम  कल्याण

 विधेयक

 —_—  ns  ड
 क Atal  वाले श्रमिकों  जितनी उनका  जीवन

 बहुत  दयनीय

 गौर  अयस्क  भार  मैंगनीज  की  खानों  में  क

 सुविधाएं
 भी भी  उन्  हें  नहीं  मिलती  ।  क्या  सरकार  उन  करोड़ों  रुपये  कमाने  वाले  खा  मालिकों को

 बाध्य  नहीं  कर  jens  कि  इन  मेहनतकश  लोगों  को  ये  सुविधाएं  दी  जायें  ।  उन्हें

 जैसे  उपकरण

 दिये  जाने  चाहियें  जिन्हें  फैक्टरी  एडवाइस  एण्ड  लेबर  बम्बई  ने  त

 किया है
 a

 खान  मालिक  श्रमिकों  को  उचित  दोपहर  के  पेय  शिक्षा  ही  की

 सुविधाएं
 क्यों  नहीं  देते  ?  मजदूरों  की  आय  इतनी  नहीं  कि  वे  प्रोटीन  तथा  घी  युक्त  भोजन  कर  सकें  ।

 सरकार  मालिकों  को  बाध्य  करे  कि  ये  चीजें  उन्हें  मुफ्त  दी  जायें  ।  यदि  ऐसा  नहीं  जाता  तो

 कम  से  कम  कल्याण  निधि  से  इसकी  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  ।  लेकिन  इस  प्रयोजनार्थ  निधि  की

 राशि  अपर्याप्त  है  ।  इस  समय  उत्पाद  शुल्क  की  दर  भी  20  पेसे  प्रति  मीट्रिक  टन
 जो  बहुत ल  धम

 कम  है  ।

 1972  में  जब  से  मल  अधिनियम  विनियमित  हुआ  था  खनिजों  के
 मुल्य

 में

 fas  वृद्धि  हुई है  ।  1981  में  खनिजों  का  मुल्य  सूचकांक  1216.6  हो  गया  जो  1971
 में  114.4  था  अर्थात्  11  गुना  या  1100%  की  वृद्धि  हुई  ।  मूल्य  अधिनियम में  और  संशोधन

 करके  उत्पाद  शुल्क  कम  से  कम  10  रुपये  प्रति  मीट्रिक  टन  होना  चाहिये  ।  इस  में  निधि की  राशि

 बढ़ेगी  site  श्रमिकों  को  कुछ  राहत  मिल  सकेगी  ।  अन्यथा  केवल  उनकी  भलाई  की  इच्छा  व्यक्त

 करके  हम  उनका  कुछ  भला  नहीं  कर  सकते  ।

 थ  केन्द्रीय  मंत्रणा  समिति  की  गत  जनवरी  में  हुई  बैठक  में  सी  ०  भा०  eo  यह  oh  प्रतिनिधियों

 ने  श्रमिकों  के  seared  कुछ  बहुमुल्य  सुझाव  दिये  थे  ।  मैं  उनका  पूर्ण  सेन  करता
 हूं  और  आपके

 माध्यम  से  सरकार  से  कार्यान्वित  करने  का  अनुरोध  करता  हुं  ।  वे  सुझाव  य ेहैंਂ

 (1)  सामुदायिक  केन्द्रों  के  लिए  अनुदान  सहायता  की
 राशि  को  1

 10  a  रुपये  से  बढ़ा
 कर  15,000  रुपये  करना  ।

 (2)  लौह  और  मैंगनीज  वयस्क  खानों  की  तरह  टाइप  | है |  )  कन  fee,  दोपहर
 का  भोजन

 गोर  स्कूली  बच्चों  के  लिए  बसों  की  व्यवस्था  +  +

 (3)  क्षय-पीड़ित  रोगियों  के  लिए  50  रुपये  मासिक  भत्ता

 (4).  करीम  भग  लगाने  के  लिए  व्यय  पूति  और  ्
 (5)  पुस्तकें  भारी  देना  ।

 ः लि  ara है  मंत्री  जी  मेरे  सुझावों  पर  विचार  कर  उन्हें  कार्यान्वित  करेंगे  ।  उन्हें  उत्पादन  शुल्क
 बढ़ा  कर  निधि  बढ़ानी  चाहिये  जिससे  श्रमिकों  का  कल्याण  हो  ॥  ae

 भी  गिरधारीलाल sara  (  सभापति  माननीय  मंत्री  जी  ने  इस  सदन
 में  जो

 चूना-पत्थर
 ओर

 डोलोमाइट
 खान  श्रम  कल्याण  निधि

 (  विधेयक  प्रस्तुत  किया  है
 उसका F  i  हु  मैं  यह  निवेदन

 करना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  इस  प्रकार  के  बहुत
 सारे  फंड्स  स्थापित  किए

 ह
 lig

 न

 ill

 त  ag  है  fa  उन
 फंड्स

 को  ठीक  प्रकार  से  aq
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 ण  विधेयक कौर  Say  | है  |  खार  1  ग  ।  नद  बना  1982

 —

 किया जा  रहा  है  या  नहीं  ।  अधिक  के  लिए  भी  आपने  ऐसी  निधि  स्थापित  की  है  ।  डोलोमाइट  के

 लिए
 भी  आपने  ag  निधि  बनाई  है  तथा  अन्य  प्रकार  की  धातुओं  के  सम्बन्ध  में  भी  आपने  निधियां

 _  कायम  की  हैं  लेकिन  फिर  भी  अभी  बहुत  से  ऐसे  मिनरल्स  हैं  जिनके  सम्बन्ध  में  आपने  कोई  कदम

 नहीं  उठाया  है  ।  पिछले  साल  भी  मैंने  इस  सम्बन्ध  में  आपसे  निवेदन  किया  था  कि  डोलोमाइट

 स्टोन  att  पत्थर  के  अलावा  औंर  भी  इस  प्रकार  के  दूसरे  मिनरल्स  जैसे  कि  सोप  स्टोन
 T ध उसको  भी  इसमें  सम्मिलित  किया  जाना  चाहिए  ।  पुराने  श्रम  मन्त्री  ने  उस  समय  यह  कहा  था
 कि

 ug  बिल  ड्राफूट  हो  चुका  है  और  संसद  में  पेश  किया  जा  चुका  है  इसलिए  इसमें  इस  प्रकार  के

 संशोधन  लाए  नहीं  जा  सकते  हैं  परन्तु  कोई  दूसरा  बिल  लाकर  आपको  इन  मिनरल्स  को  भी  कवर

 करना  चाहिए  कि  काफी  मजदूर  काम  करते  हैं  ।  मेरे  जिले  में  ही  कम  से  कम  8-10

 GATT anf लोग  सोप-स्टोन  की  खदानों  में  काम  करते  हैं  ।  वहां  पर  इतना  बढ़िया  सोप-स्टोन  निकालता  है  जो

 |  दुनिया  के  बहुत  कम  स्थानों  पर  निकलता  होगा  ।  उदयपुर  में  भी  निकलता  है  ।  इस  प्रकार  से

 जगह  पर  कई  हजार  मजदूर  इसमें  काम  करते  हैं  ।  यह  tar  मिनरल  है  जोकि  देश  को  फारेन

 एक्सचेंज  भी  दिलाता  है  भर  हजारों  मजदूरों  की  रोटी-रोजी  भी  चलाता है  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन

 है  कि  ऐसी  माइन्स  को  भी  इस  कानून  की  तहत  लाया  जाना  चाहिए  ।  अन्यथा  उन  मजदूरों  के

 |  साथ  बड़ा  अन्याय  होगा  ।  उनको  भी  इसका  लाभ  मिलना  ही  चाहिए  ।
 il

 व्यवस्था  आप  जल्दी

 से  जल्दी  करें  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  आपने  जो  डोलोमाइट  और  लाइम-स्टोन  के  लिए
 1s  स्थापित  किया  उपयोग  किस  प्रकार  से  किया  इस  पर  भी  आपको  ध्यान  देना

 चाहिए  ।  गाज  तक  तो  जो  भी  फंड  मापने  स्थापित  किए  हैं  उनका  ज्यादातर  हिस्सा  कर्मचारियों

 पर  ही  व्यय  कर  दिया  जाता  है  ।  मजदूरों  की  वेलफेयर  एक्टिविटीज  उनके  बच्चों  की

 क्रेशर  उनकी  दवा-दारू  उनके  रिक्रिएशन  उनके  लिए  लाइटर  री  बनाने  उनके  लए
 बनाने  उनके  लिए  पीने  का  पानी  मोहैया  करने  पर  या  जो  भी  दूसरी  सहूलियतें  ह

 सकती  हैं  उन  पर  इस  फंड  का  कितना  पैसा  व्यय  किया  जाता  इसकी  तरफ  भी  आपको  विशेष  ध्यान

 देना  मैं  माइका  माइन्स  वैलफेयर  कमेटी  में  सदस्य  हूं  ।  इसलिए  मैं  कह  सकता  हूं  कि  ज्यादा

 पैसा  कर्मचारियों  और  अधिकारियों  पर  खच  हो  जाता  लेकिन  वेलफेयर  एक्टिविटीज  पर  dea

 कम  पैसा  लगता  है  ।  जैसे  मजदूर  के  लड़के  को  पढ़ाने  के  लिए  स्कालरशिप  की  बात  है  |  आपने

 10-20-30  स०  का  क्राइटेरिया  बना  रखा  है  ।  मजहर  अपने  लड़के  को  अच्छी  शिक्षा  देना  a
 हते

 >  टैक्नीकल  लाइन  में  भेजना  चाहने  मैडिकल  में  भेजना  चाहते  हैं  या  इंजीनियरिंग  में  भ  जना

 चाहते  हैं--उनके  लिए  इन  सब  जगहो ंके  दरवाजे  बन्द  हैं  ।  क्योंकि  उनके  पास  पता  नहीं  है  जिसकी

 बजह  से  ये  गरीब  लोग  इस  प्रकार  की  शिक्षा  से  वंचित  रह  जाते  हैं  ।.  इसलिए  इस  प्रकार  की

 व्यवस्था  खास  तौर  से  होनी  चाहिए  |
 शक

 इनके  जो  होस्टेस  आपने  जगह-जगह  पर  खोल  रखें  वहां  उनके  बच्चो ंके  लिए

 खाने  ि
 प्रकार  से  व्यवस्था  होनी  चाहिए ।  इस  ओर भी  देखभाल  करने

 की  जरूरत  है  ।
 ora

 यह  आपका  पुराना  ड्रा
 चाई  गह  srr

 सरकार
 हो  या

 के नदीय  सरकार
 हो

 कि
 हमने  10-
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 24  1904  RTH)  चूना-पत्थर  और  डोलोमाइट

 खान  श्रम  कल्याण धन्ना  SITIAITRS  SIT

 मैदान  रहवर  विधेयक नवना

 15-20  खर्चे  करना है  ।  भाप  जब  देखते हैं  कि  प्राइसेस  में  एस क्ले शन हो  रहा  चार-चार

 साल  पैसे  की  कितनी  कीमत  बढ़  गई  है  ।  वहां  जो  पैसा  दिया  जाता है  उससे  वहां  उनको  ठीक

 रुके  से  खाना  मिल  रहा  है  या  नहीं  मिल  रहा  कपड़ों  की  व्यवस्था  हो  रही  है  या  नहीं  हो  रही
 -  किताबों  की  व्यवस्था  हो  रही  या  नहीं  हो  पट्टी  है  ।  जो  फण्ड  भाप  मुक़र्रिर  करते  उसका

 उपयोग  लगातार  चलता  रहता  है  उसमें  कोई  परिवर्तन  नहीं  होता है  i  जिसकी  वजह  से  वह्या  के

 होस्टल  के  लड़कों  की  लाइफ  बहुत  खराब  हो  गई  gi  जिस  पर  आपकी  तवज्जह  जानी  चाहिए
 मैं  यह  कहना  चाहता ह ुहू ंकि  जिस  तरह  से  मंहगाई  बढ़ती है  ,  उसी  प्रकार  से  आपको  होस्टल  के
 बच्चों  के  लिए  ध्यान  रखना  चाहिए  ।  लेकिन  उनके  ऊपर  ब  तवज्जह  नहीं  जाती  है  ।  जिसकी

 वजह  से  गरीब  लोगों  के  बच्चों  को  तकलीफ  उठानी  पड़ती  है  ।  वहां  उनको  घटिया  सामान  f

 जाता  सामान  जो  शायद  आप  भी  खाना  न  पसन्द  करें  जो  आपको  वेलफ्रेसर  सर्विस

 में  लोग  उनको  आपको  विशेषकर  हिदायतें  देनी  चाहिएं  ।  यदि  वहां  पर  किसी  प्रकार  की

 नाई  पैदा  होती  तो  वह  array  रिपोर्टे  उसकी  माइकल  तरीके  से  व्यवस्था  हो  सके  |

 जहां  आपके  बड़ी  तादाद  में  मजदूर  रहते  चाहे  वे  बड़ो-बड़ी  खदानों  में  काम  करते  डोलो मा  इट

 में  काम  करते  हमारे  भीलवाड़ा  राजस्थान  में  इसके  बहुत  बड़े  डिपाजिस्ट  वहां  उनके  बच्चों

 क  लिए  कोई  शिक्षा  की  व्यवस्था  नवदी ंहै  ।  डिस्पेन्सरी  की  व्यवस्था  नहीं है  ,  रिक्रिएशन  की  व्यवस्था

 नही ंहै  और  न  मैडिकल  फैसिलिटी हैं  ।  मैं  खास  तौर  से  कोटा  बून्दी  में  भीलवाड़ा  के  अन्दर

 और  fants  के  अन्दर  और  मध्य  ध्  में  मन्द सोर  जिला  जहां  पर  कि  बहुत  बड़ी  मात्रा  में

 सीमेन्ट  के  पत्थर  के  डिपाजिट्स  वहां  उन  लोगों  के  लिए  कोई  फेसिलिटी  की  व्यवस्था  नहीं  की

 गई  है  ।  आपने  अपने  स्टेटमेंट  में  कहा  है  कि  4  करोड़  रुपया  इकट्ठा  किया  है  और  ढाई  क
 रोड़

 खर्च  किया  है  ।  बाकी  पेसा यूं  ही  पड़ा  हुआ  है  ।  इन  फसिलिटोज  को  इन  स्थानों  पर  प्रोवाइड

 किया  जाना  चाहिए  |  जहां  50000  मजदूर  भीलवाड़ा  जिले  में  रहते  इसी  प्रकार  चित्तौड़

 ag
 गी  कौर  मंदसौर  इन  सब  जिलों  बहुत  बड़ी  तादाद  में  मजदूर  इस  तरह  के  काम

 करते  हैं  ।

 इनको  सारी  सुविधाएं  दी  जानी  चाहिएं  ।  वाटर
 होस्टल

 भारी  सब  सुविधाएं  दी  जानी  चाहिए  ।  aa  यह  व्यवस्था  ठोक  हो  सकेगी  ag  नितांत

 आवश्यक  है  ।

 मैं  इस  बिल  का  इसलिए  भी  स्वागत  करता  हूं  कि  इससे  बहुत  बड़ी  राहत  मिलर्त ी  है  ।

 लेकिन  एक  बात  मैं  और  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  मैंने  पहले  भी  जब  माइका  अमेंडमेट  बिल  आया
 भी  कहा  धा  कि  वेलफेयर  वेलफेयर  आफिसर्स  जो  उनको  कुछ  अधिकार  दिए

 ताकि  वे  यह  देख  सकें
 कि  मजदूरों  को  समय  वेतन  मिल  रहा  है  नहीं  ।

 वेतन  पुरा
 दिया  जाता  है  या  नहीं  ।  कोई  ज्यादा  डिडक्शंस  तो  नहीं  किए  जा  हे  रीजनल  कमिशनर  जो

 आपने  बिठाए  हुए  वे  नड़े  पूंजीपतियों  से  जाते  और  मजदूरों  की  समस्याओं  की  ओर

 कोई  ध्यान  नहीं  देते  हैं  ।  इसलिए  इन  सारी  चीजों  को  वेलफेयर  एक्टीविटीज  के  साथ-साय  देखने

 के
 सिद

 देस फे गर
 आफिसर

 और  वेलफेयर
 इंस्पेक्टर

 को  कुछ  अधिकार  देने  की  आ

 ाचववका  दु co  Nel माइका  के  अन्दर  मैंने गे  ae
 aa

 परि पुलिस  वेज  आपने  रुपए  तय प
 की  उसके  बजाए

 .
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 खान  श्रम  कल्याण

 (fates)

 विधेयक  16  1982

 _6-7  रुपए  मजदूरों  को  दिए  जाते  बर  दस्तक
 बैलों

 पर
 करा  लिए

 जाते  इन  सब  चीजों
 को  रोकने  के  लिए

 इस तरह  का  प्रावधान  करना  arava

 द

 ।  मूझे  आशा है  कि  उनकी  तकलीफों  को

 द्र
 वती

 में में  वेलफेयर  आफिसर  अच्छा  काम  कर  सकते  हैं  भरि

 सभापति  इस  बिल  में  पैसा  खर्च  करने  के  लिए  कुछ  आइटम्स  मुक़र्रर  किए  aw
 ara  वसूली  बहुत  सारी  चीजों  के  लिए  की  गई है  ।  मैं  यह  नहीं  कहता  हूं  कि  (

 पैसा  वसूल  नहीं
 करना  इससे  तो  हमको  फायदा  लेकिन  पैसा  वसूल  करने  में  गड़बड़-घोटाले

 बहुत  होते  हैं  ।  इन  सब  चीजों  को  देखने  की  aga  सख्त  आवश्यकता  अगर
 wat

 कायदों

 aye
 गड़बड ़है  तो  उसको  भी  देखना  चाहिए  ॥

 माननीय  मंत्री  नहीं  मैं  उनसे  अब  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  कि  साफ्ट ट  स्टोन

 मेरे या हाँ  बहुत  तादाद  में  निकलता  उसको  भी  इसमें  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।  एक  ही
 तरह

 का  मे  AIRES  एक  ही  स्थान  से
 epi

 wal  पर  डोलोमाइट  कहीं  पर  लाइम  स्टोन  और

 कहीं  पर  साफ्ट  स्टोन  निकल  जाताਂ  है  |  उन  सब  को  इन्क्लूड  करना  चाहिए  ।  पहले  मुझे  कहा
 गया  था  कि  यह  गल्ती  से  रह  गया  सा इसलिए  आइन्दा  अलंग  बिल  लाकर  कुछ  व्यवस्था  करेंगे  ।

 आजाद  साहव  जब  श्रम  मंत्री  थे  ।  इसलिए  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हुं  कि  ag  आइटम भी ब
 आपको  ध्यान  में  रखना  चाहिए  और  जल्दी  से  जल्दी  इसके  सम्बन्ध  में  इस  प्रकार  की

 ् व्यवस्था  जिससे  उन  लोगों  को  वेलफेयर  एक्टीविटीज  का  फायदा  मिल  सके  ।

 म  मकानों के  बारे  में एक  बात  कहना  चाहता  हा  लाइम  स्टोन  में  काम  करने  वाले ८

 WA  रों  की  बहुत  दुर्दशा  की  गंदी  बस्तियों  की  तरह  वहां  पर  हजारों  मजदूर  रहते  हैं  ।

 ठेकेदारों
 की  तरफ  से  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  इसलिए  चाहे  मालिक  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  करें
 फण्ड  से  व्यवस्था  जाए  ।  कम  से  वे  शेड  बनाकर  तो  रह  इस  प्रकार  की

 व्यवस्था  अवश्य  की  जानी  चाहिए  ।  नहीं  तो  बरसात  और  सर्दी  में  कितनी  तकलीफ  होती है uw इसको

 आप  र समझ  सकते हैं  ।  अभी  तक  कोंई  प्रावधान  नहीं  है  ।  माइका  माइन्स  में  आपने  5-6  at  रुपया
 प्रोवाइड  किया  है  !  इतने  में  क्या  रहने  की  व्यवस्था  हो  सकती है  ?  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  कीजिए
 ताकि  हजारों  की  तादाद  में  जो  ये  मजदूर हैं  इनको  रहने  की  athe  मिल  सके  |

 ite

 द  सी  प्रकार  वेलफेयर  एक्टीविटीज  में  खेल  एडल्ट  एजूकेशन  और  अन्य  प्रकार

 की  म कार्यवाहियां  चलती हैं
 वे  fas  अफसरों  के  बच्चों  के  लिए  नहीं  होनी  .  मजदूरों  के

 बच्चों
 के

 लिए  होनी  चाहिएं  ।  कई  जगह  मैंने  देखा है  कि  खेलकूद  की  जो  सुविधाएं  प्रदान  की  गई
 अधिकारियों  के  बच्चे  खेलते हैं  ।  अफसरों  की  भोरतों  के  काम  में  आते हैं नसे  सिफ

 हैं ऐसा
 नहीं

 होना  चाहिए 1

 अभी एक  भाई  ने  कोआप्शन  की  बात  कही
 एडवाइजरी

 कमेटी में  प्रत्ये  oo  चाहे

 इंटक  एटक  हो  या  कोई  भी  यूनि यन  उनके  मेंबरशिप के  आधार पर  उसमें  रहते

 चुनाव के  जरिए  उनकी  बात  करने के  लिए

 ही  36
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 पट्ट  की  गई  है तो  हम  यहां  पर  ठे  हैं  ्  | 2  लए  जो  व्यय  अवस्था  की  के  आधार  पर  प्रतिनिधित्व  देने

 गा  | ।

 मुझे  भरा  है  कि  मजदूरों  की  सुविधाओं  के  लिए  मैंने  जो  किया  उनको  उपलब्ध

 करवाने  की  कृपा  करेंगे  |  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इसका  समर्थन  करता  ।

 श्री  त्रिलोक  चन  :  सभापति  ag  जो  बिल  लाया  गया  देखने  में  बहुत
 अच्छा  है  ओर  जहां  तक  गवर्मन्ट  की  भावना  का  सवाल  है  वह  भी  ठीक है े  |  मैं  मन्त्री  ज

 गी
 से  एक

 ही
 बात  पूछना  चाहता हू ंहूं  कुछ  कहने  से  दस  साल  का  समय  बीत  गया  |  1972  में  यह ह  एक्ट  पास

 हुमा  और  उसमें  चूना-पत्थर  भोर  डोलोमाइट  की  खान  में  काम  करने  वाले  मजदूर  जो  इसके
 मातहत  नहीं  आते

 थे
 ।  लेकिन  1972  से  दस  साल  तक  क्यों  सोचते  रहे  और  जो  अब  लाने  की

 कोशिश  की  गई  ।  मैं  इसका  एक ही  कारण  समझता  हूं  कि  गवर्मन्ट ने  सैस  तो  टर्क  ठा  कर
 लिया  एक्साइज  ड्यूटी  लगाकर  और  जब  वे  लोग  कोटें में  गए  तो  रेगुलराइज  करने के
 लिए  आप  ag  संशोधन  लाए  ।  इसमें  मजदूरों  के  ज्यादा  वैलफेयर  की  बात  उससे  में  इत्तफाक

 नहीं  करता  या  मजदूरों  के  हित  की  बात  होती  तो  गवर्मन्ट  इसे  पहले  ही  ले  आती  ।  जब  तक
 ala  कौर  डोलोमाइट  की  खान  के  मालिक  कोर्ट  में  नहीं  गए  तब  तक  बिल  में  संशोधन  नहीं

 हुआ  ate  आपने  इसकी  डेफिनिशन

 त

 बढ़ाकर  यह  दिखाया  है  कि
 इसमें

 ज्यादा  मजदूरों
 aris ऐसा  इससे  महसुस  होता है  ड्

 मंत्री  जी  ने  अपने  भाषण  में  जो  सैस  इकट्ठा  हुमा  था  20  पैसा  प्रति  मीट —

 हिसाब  पर  इअर  इकट्ठा  होता  कौर  संशोधन  न  होता  तो  हमको  सब  लौटाना  पड़ेगा

 ~
 मैं  आपसे  पूछना  चाहता हूं  कि  wa  आपने  सैस  लगा  fear  तो  उस  सस  का  कसे

 जेशन  किया  मजदूरों  में  जैसा  व्यास  जी  कहते  हैं  ।  मुझे  तो  मजदूरों  की  खान  क  पता  नहीं  है  भौर न

 मजदूरों  की  यूनियन  से  मैं  सम्बद्ध  रहा  ।  देहरादून  मजदूरों  की  हालत  देखने  लायक  है  ।  इतनी

 बुरी  हालत  पता  नहीं  ठेकेदार  लोग  HA  काम  कराते  हं  ।  वहां  ऐसी  लेबर  थोड़ी  जो  अपके

 रजिस्टर  पर  चढ़ी  हो  ।  जब  चाहे  रख  लिया  कौर  जब  चाहे  निकाल  दिया  ।  आपकी  फिगर्स

 ag  उन  लोगों  की  होगी  जो  रेगुलर  तरीके  से  काम  करते  हैं  ।  बहुत  सी  खाने  ऐसी  हैं
 रेगुलर

 ।  जो  लो तर  से  नहीं  होता  ।  यह  व्यवस्था  आपकी  इन  खानों  के  मजदूरों  की  र  ran

 खाने  उनमें  मजदूरों  की  कमीशन  में  और  खनिजों  के  मजदूर  रों  की  कन्डीशन  में
 aga  बड़ा

 x
 फक है है है

 ।  उन  मजदूरों  को  पूरी  सुविधा
 क

 मिलती है  ।  जो  कोयले  भर  लोहे  न  t

 दत  में
 द

 करते
 हैं  उनको  कुछ  सुविधा  नहीं  मिलती है  नट

 द  मैंने  मिर्जापुर  में  देखा  वहां  फैक्टरी  में  मजदूरों  को  जो  पैसा  fear  जाता  है  उनकी

 बदतर  कमीशन है  ।  मजदूरों  के  लिए  पहनने  ate  कोई  सुविधा  नाम  की  चीज
 =  ही दारू  _  उन्हें  कोई  पूछने  वाला  नहीं  है  ।

 मंत्री  जी  इस  बा उल  की  जांच  करा  लें  कि  जितना  कता  सैस  से  इकट्ठा  उसका

 योग  हुआ  या
 नहीं  या  उसका  दुरूपयोग  हुआ  ।  सैस

 क्यों
 लगाया  जब  मजदूरों

 ७ को
 उसका  लाभ
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 नहीं  है  ।  मैं  समझता  उसको  जरूर  खर्च  कर  लिया  यूटिलाइजेशन  हो  गया

 होगा  ।  खुले-आम  नहीं  होता  डाइरेक्ट  नहीं  होता  है  लेकिन  थोड़ा  बहुत  होता  जरूर
 मरकर के

 नाम
 पर  पूरा  का  पूरा  तो  नहीं  दिया  जाता  ।

 =  जहां  तक  इस  बिल  की  भावना  का  सम्बन्ध  है  जैसे  मैंने  पहले  कट्टा  वह  वह  बहुत  अच्छी है  । लेकिन  आप  एडवाइजरी  बोर्ड  बना  रहे  हैं  ।  पहने  भी  था  ।  आपने  कहा  हैकि  इस  में  मेम्बर  को
 ओट  होगा  ।  वह  कहां  से  कौन  होगा  ?  आप  कहते  हैं  एक्सपर्ट  भी  हो  सकता  मजदूरों  में
 से  भी  हो  सकता  राज  नेताओं  में  से  भी  हो  सकता  है  ।  लेकिन  इस  में  कहीं  कोई  प्राविजन  इस
 बात  का  नहीं  है  कि  किस  को  किया  जाएगा  ।  कोबाल्ट  करना  है  तो  मजदूरों  को  करिये  ।  जब  भी
 निगम  बनते  हैं  कौर  उनके  लिए  एडवाइजरी  बोर्ड  आप  बनाते  हैं  तो  देखा  यह  गया  है  कि  आई०
 ए०  एस०  या  पी०  सी०  एस०  को  उठा  करके  वहाँ  आप  बिठा  देते  जो  कहीं  फिट  नहीं  हो  रहा
 होता  है  उसको  वहां  फिट  कर  देते  रिजेक्टिड  तरीके  के  जो  अफसर  होते  हैं  उनक गे  यहां  चरने  कर
 लिए  छोड़  दिया  जाता  है  ;  कि  जाओं  गौर  मौज  करो  ।  यह  एक  परिपाटी  सी  हो  गई  है  कि  जब
 भी  निगम  बनते  संस्थायें  बनती हैं  तो  उनमें  ज्यादा  से  ज्यादा  अफसरों  का  कोओप्शन  हो  जाता

 उनका  नॉमिनेशन  हो  जाता  है  ।  पहां  मैं  चाहता  हूं  कि  साफ  किया  जा  एकीकृत  ar  रिप्रेजेंटेटिव फिर  चाहे  किसी  का  भी  आप  अफसरों  को  करना  चा  हते  हैं  तो  उनको  कोई  दिक्कत
 नहीं  भाई०  का  करना  चाहते  हैं तो  उसका  करें  ।  इसको  साफ  कर  दिया  जाना

 एडवाइजरीं  aso  को  थोड़ा  सा  बचा  कर  भी  रखना  चाहि ea  |  उनको  थोड़ी  सी  ताकत  भी  थ देनी  चाहिये  ।  ताकत  नहीं  देंगे  तो  वे  हिम्मत  से  काम  नहीं  कर  स  केंगे  |  हमने  पालिमैंटरी  कमेटीज  में
 देखा  कंसल टे टिव  .  कमैटीज  में  देखता  है  भर  उनकी  कुछ  अहमियत  नहीं  है  ।  मैं  पालिमैंट  में _  पहली  बार  आधा  हूं  |  असेम्बली  में  मैं  रहा  हूं  ।  वह  छोटी  होती है  ।  तब  भी  मैंने  इन  एडवाइजरी

 |  ह  कमेटीज  को  देखा  इनकी  अहमियत  को  देखा  है  ।  मुझे  तो  कुछ  अहमियत  इनकी  दिखाई  नहीं दी  |  पालिमैंट  की  भी  एडवाइजरी  कमेटीज  को  देखा  कंसलटेटिव  कमेटीज  को  देखा

 g

 कोई  ज्यादा  कारगर  नहीं  है  ।  वहां  बात  करने  का  हक  हासिल  जरूर  हो  जाता  है  लेकिन  उसका छ  नोटिस  नहीं  लिया  जाता  है  ।  एडवाइजरी  बोर्डे  ब  नाने  का  लाभ  क्या  है  ?  मैंने  तो  देखा  है  कि जो  इम्पोर्ट  मटीज़  है  उनका  भी  कोई  लाभ  नहीं  है  ।  वहां  जरा  से  रहस्य  खुल  जाते सी  परेशानी  हो  जाती  है  और  कुछ  नहीं  |  एडवाइजरी  बोर्डे  बनाना  है  तो  ताकतवर  बनाइये  ताकि वहू  कुछ  काम  कर  सके  नहीं  होना  चाहिये  कि  जो  भाएं  वे  eto  ए०  भौर  डी०  ए०  सीधा _..  करें  और  चले  जाएं  ।  जैसे  कंसलटेटिव  कमेटी  का  होता परेशान  हुआ  कि  मीटिंग  हो  रही  2  ,  बोले  भौर  चले
 है  कि  भाए  भोर  चले  स्टाफ

 ऐसा  नहीं  होना  चाहिये  ।  एक्शन  और
 रिएक्शन

 का  कुछ  यहां  पता  नहीं  लग  सकता  है oat
 देना  चाहिये  कि  मुल्क  का  इससे  भला  होगा

 ।  मुल्क  का  पैसा  खच  होगा  इस  पर  तो  दिखाई

 ,  &
 जो

 हो  उसका  भी  पता  लगना  चाहिये  ।

 ।  वहां  जो  बात  हो  उसका

 रिएक्शन

 | से  कु
 नहीं  होगा  |  ९  q मात्रा

 wag  रप  रवा  मर
 जी  भी  जानते हैं  और  मैं  भी

 जानता  हूं  ।  हम
 दोनों  m

 र
 के  हम  नहीं  हैं  ।  उनको  भी  मालूम से  बाते

 बड़े
 परिवा

 38  के
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 है  कि  मजदूरों  की  हालत  क्या है
 ।  लाइम  डोलोमाइट  की  ant  बहुत  छोटी  खाने  होती  हैं  ।

 ने  सैस  की  बात  की  है  ।  सब  भाप  देखें  कि  डोलोमाइट  किस  काम  में  आएगा  ।  शूगर  बनाने

 far  बनाने  फर्टिलाइजर  बनाने  में  और  कैमिकल  बनाने  में  आएगा  ।  आपने  जो  सैस  लगाया

 है  क्या  माप  यह  समझते  हैं  कि  डोलोमाइट  खानों  के  मालिकों  पर  इसका  असर  पड़ेगा  '
 नहीं

 पड़ेगा  ।  यह  प्रभावित  करेगा  उन  चीजों  के  दामों  को  जिन  पर  ae  सेस  लगेगा  यानी  केमिकल्स

 शूगर  भारी  के  दामों  को  ।  इन  चीजों  के  उत्पादन  में  अब  तक  भी  डोलो

 नाइट  यूज  होता  था  |  जितना  सैस  आप  लगा  रह ेहैं  इससे  दुगुना  इन  वस्तुओं  का  उत्पादन
 के  करने ने  वाले  लोग  मुनाफा  कमा  लेंगे  |  यह  जो  एक्साइज  ड्यूटी  लगेगी  इस  से  इन  चीजों  का  कीमतों

 पर  भी  असर  पड़ेगा  |  उनकी  कीमतें  वैसे  ही  बढ़  रही  हैं  ।  एक्साइज  लगाने  से  और  भी  ज्यादा

 बढ़ेंगी  ।  इस  वास्ते  इस  पर  भी  मापकों  ध्यान  देना  चाहिये  |  a

 मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  मजदूरों  की  हालत  को  वह  देखें  ।

 उनका  जो  हक  है  वह  उनको  मिलना  wifes  |  कानून  बदलने  से  ज्यादा  लाभ  नहीं  होगा  ।  ध्
 %

 aft  रीतलाल  प्रसाद  वर्मा  सभापति  चूना  पत्थर  डोलोमाइट  खान

 श्रम  कल्याण  निधि  1982  का  मैं  समर्थन  करता  हुं  क्योंकि  यह  श्रमिकों  के  feat  लिये
 किया  जा  रहा  है  ।  फिर  भी

 जितना  होना  चाहिये  उस  स्थिति  में  इसमें  संशोधन  नहीं  किया  जा

 रहा  है  ।  सारे  देश  में  चूना  पत्थर  कौर  डोलोमाइट  खानों  में  काम  करने  वाले  58,000  श्रमिक हैं
 जो  डायरेक्ट  और  कांट्रैक्ट  मिला  जुला  कर  रहे  हैं  ।  और  मध्य  यू०  पी०  यह
 अधिक  मात्रा  में  हैं  ।  डोलोमाइट  चूना  पत्थर  इस्पात  और  सीमेंट  बनाने  में  काम  आता  ि

 इसका  कागज  मौर  चीनी  में  भी  प्रयोग  होता  है  ।  मंत्री  जी  इसके  स्कोप  को  भी

 बढ़ा  दिया  है  परिभाषा  में  जो  पहले  अस्पष्ट  थी  उसको  अब  स्पष्ट  कर  दिया  है  ।  कोई  भी  चीज  जो

 इसके  द्वारा  निर्माण  होगी  उस  पर  भी  सेस  लगाया  जा  सकता  है  ।  इन  सब  कारणों  से  सैस  की

 मात्रा  बढ़ाने  का  प्रयास  किया  है  ।  क
 ः

 जितनी  श्रमिकों  की  संख्या  है  उनकी  हालत  बहुत  जगह  दयनीय  है  ।  जैसा  पूर्वे  वक्ताओं  ने

 इन  खानों  में  काम  करने  वाले  मजदूरों  की  हालत  दयनीय  आप  खान  पर  जा  कर
 देखिये  बेचारे  नंगे  बदन  पत्थर  तोड़ते  हुए  मिलेंगे  ।  उनके  शरीर  पर  चोटें  आती  लेकिन  उनके

 का  कोई  ध्यान  नहीं  रखा  जाता  है  ।  मैं  पलाभू  जिले  में  भवनाथपुर  प्रोजेक्ट  देखने  गया
 क्योंकि  मेरा  वी०  एम०  एस०  से  सम्बन्ध  वहां  मैंने  देखा  उनके  कल्याण  की  कोई

 हीं  न  जाने  सैस  कहां  बचें  होता  15,  16  सालों से  यद  चल  रहा  न  उनके  लिये

 अस्पताल  न  बच्चों  के  लिये  कोई  न  आवास  की  व्यवस्था  और  न  परिवार  के  अन्य  सदस्यों

 को  कोई  और  ट्रेनिंग  दे  कर  जिससे  मजदूर  के  जीवन  से  बच  कर  आदमी  बन  सकें  ऐसी  कई

 कल  शिक्षा  की  व्यवस्था  है  ।  सुदूर  पोतों  के  बीच  में  उनकी  झुग्गी  झोंपड़ी  भी  नह  वारे  घास

 फूस  की  कुछ  भैया  बना  कर  रहते  हैं  सैंकडों  हजारों  की  तादाद  और  उसमें  से  बहुत  कम  लोगों  का

 फूस का कु। ऐनरालमेंट

 कि

 शेष  को  कांट्रेक्ट  पर  छोड़  दिया  गया  है  जिससे  कांट्रेक्टर  लोग  उनका  शोषण

 लागू  के  अन्य  क  गिर खानों  नका  करने  ता

 कर  रहे  पलामू
 कल्दा  जाना  ह  वाले  मजदूरों  को  म

 माइन्स
 एलाउन्स  मिलता

 ्  औन  "39
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 स्टील  भर  सीमेंट  प्लान्ट्स  की  कंप् टिव  माइन्स हैं  i)  जेसे  गिरिवुरू  में  माइन्स  भत्ता  मिलता

 भिलाई के  स्टील  प्लान्ट  की  दुर्गापुर  स्टील  प्लान्ट  की  और  बोकारो

 स्टील  प्लान्ट  की  डोलोमाइट  भर  चूना  पत्थर  की  खानों  पर  काम  करने  वालों  को  भत्ता  मिलता
 लेकिन  भवनाथपुर  में  इस  प्रकार  की  कोई  व्यवस्था  नहीं है  ।  वहां  के  लिये  न  अस्पताल

 व्यवस्था  न  मजदूरों  के  रहने  और  शुद्ध  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  सारे  लोग  मलेरिया से

 ग्रस्त  हैं  आज  15  बरस  होने  के  बाद  भी  वहां  पर  डाक्टर  नहीं  है  ।  मैंने  वहां  के  व्यवस्थापक  को

 बहुत  जोर  दिया  है  तो  उन्होंने  डाक्टर  के  लिये  लिखा  है  ।  उन  लोगों  के  जीवन  के  साथ  खिलवाड़

 किया  जा  रहा  कांट्रेक्ट  लेबर  के  रूप  में  उनसे  सारा  काम  लिया  जा  रहा  उनका  नाम

 लिस्ट  में  भी  नहीं है  ।  मंत्री  जी  जवाब  में  यह  बताने  की  कृपा  करें  कि  उन  मजदूरों  को

 कांट्रेक्ट  लेबर  से  कब  मुक्ति  दिला  रहे  हैं  ओर  उनके  लिये  भी  माइन्स  भत्ता  दिलवाने

 व्यवस्था  करें  ।

 सलाहकार  समिति  जो  भाप  बना  रहे  उसमें  श्रमिकों  का  कोई  प्रतिनिधि  नहीं
 में  स्पष्ट  नहीं है  कि  सलाहकार  समिति  के  कौन  मेम्बर  होंगे  ।  यह  जरूरी  है  कि  मजदूरों  के  ने

 में  से  ही  उसमें  मजदूर  प्रतिनिधि  हो  |  खाली  बड़े  लोग  या  बड़े  री  ही  उस  समिति  में  होंगे  तो

 वहाँ  मजदूर  की  पहुंच  नहीं  हो  पाती है  ।  इसलिये  श्रमिकों  का  प्रतिनिधित्व  निश्चित  रूप  से  इस
 ह सलाहकार  समिति  में  होना  चाहिये  ।  अगर  नहीं  होता है  तो  यह  सेस  की  दुरुपयोग  ह होगा  ।

 |  वहां  de सी मैं  एक  महीना  पहले  भवनाधपुर  देखकर  आया  वहां  कोई  व्यवस्था  नहीं है

 दुर्दशा है  कि  मजदूर  को  10,  10,  मील  से  पैदल  या  साइकिल  पर  चलकर  आना  पड़ता ह ै|  ।  उसको
 कोई  साइकिल  एलाउन्स  भी  नहीं  मिलता है  ।  बस  की  भी  व्यवस्था  नहीं है

 जिससे
 वह  at  सके  ।

 देहात में  ऐसे  लोग  हैं  जो  चूना-पत्थर  और  डोलोमाइट  खान  में  काम  करते हैं
 व्यवस्था  होनी  चाहिये  ।  2

 aa

 भवानीपुर  प्रोजेक्ट  में  जितने  स्टील  प्लांट्स  ate  उनकी  कंप् टिव  माइन्स  हैं
 ae RQ> ~~  उनमें  = AAR — के  लिये  जो  व्यवस्था है  ,  वह  डोलोमाइट  खान  में  मजदूरों  के  लिये  व्यवस्था  करें

 उनके
 साथ

 सौतेला  व्यवहार  समाप्त  करना  अत्यन्त  आवश्यक  है  ।

 १.  झ
 महोदय  पीठासीन

 a
 जब  हम  सलाहकार  समिति  बना  रहे  जिसमें  मजदूरो ंके  प्रतिनिधि  भोर  पच्चीकारी वर्ग

 wie  आवश्यक है  ताकि  उनके  हितों  की  रक्षा  हो  जब  इतना  इसका  र  को जज  बढ़ा रहे
 तो  इसमें  काफी  रकम  भा  सकती  लेकिन  इस  कोष  का  सदुपयोग  कैसे

 इसकी चारी =  एबक र... ह  इसका  कहीं  प्रावधान  नहीं  है  ।  इसका  भी  जिक्र  होना  चाहिये  ।

 मजदूरों  में  थोड़ा  चुका  या  बिस्कुट  बांटकर  बाकी  का  सब  अधिकारी  at  हजम  कर  जाते
 इसमें मज

 दूर
 प्रतिनिधियों  को  भी  साथ  रखने  की  व्यवस्था

 होनी  पहित  लेकिन  इसकी
 कहीं

 गुजाइश नहीं  .

 में  भगा
 कि  मंत्री  जी

 a
 eeu  भ  जी

 इस  दिशा  में  विचार  करें  और  मजदूरों को  रावत  देनें के
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 लिये  जो  राशि  उसका  सदुपयोग  थ  करें  और  जितना  पहले  एक  -  मांग  की  जा  रही  सेस

 उससे  ज्यादा  भी  लगा  सकते हैं  58  हजार  मजदूरों  के  परिवार  मिलाकर  2  लाख  लोग  हो

 जाते हैं  ।  ताकि  2  लाख  लोग  अपने  जीवन  को  अच्छी  तरह  बविता  सकें  ओर  उन  मजदूरों  की  जो

 दयनीय  अवस्था  उसमें  सुधार  भा  सके  ।  इस  दिशा  में  आपको  कारगर  कदम  उठाने  चाहिएं  ।

 साथ  ही  पलामू  के  भवनाथपुर  चूना-पत्थर  भर  डोलोमाइट  माइन्स  में  काम  करने

 मजदूरों  को  भी  वैसा  ही  वेतन  और  दूसरी  सुविधाएं  जेसा  वेतन  और  सुविधाए  दूसरे  स्थानों  पर

 काम  करने  वाले  मजदूरों  को  मिलती  हैं  ।  क्यों  कि  वहू  इलाका  डेंवलप्ड  नहीं  काफी  समय  से

 नैग्लैक्टिड  रहा  है  भोर  बहुत  पिछड़ा  हुआ  यदि  आप  उनके  लिए  ऐसी  सुविधाएं  नहीं  वेतन

 नहीं  देते  तो  यह  उन  लोगों  के  साथ  व्यवहार  होगा  ।  मैं  भाशा  करता  हूं  कि  मंत्री  जी  इस

 पर  विचार  कर  उचित  पग  उठायेंगे  |  .

 श्री  वृद्धि  चन्द्र  जेन  :  उपाध्यक्ष  इस  हाउस  में  जो  चूना-पत्थर  और

 डोलोमाइट  खान  श्रम  कल्याण  निधि  संशोधन  विधेयक  प्रस्तुत  हुआ  मैं  उसका  समर्थन  करता

 हूं  गौर  स्वागत  भी  करता  हूं  ।  श्रमिकों  के  कल्याण  के  लिए  हम  जितने  भी  कार्यक्रम  हाथ  में  लेते

 प्रजातन्त्र  को  हम  उतना  ही  मजबूत  करते  जितना  हम।रे  सामाजिक  ढांचे  में  परिवर्तन  होता

 ह  हमारे  देश  में  उतनी  ही  सामाजिक  क्रांति  आती  है  ।  इस  कानून  के  भन्तगंत  इस  fa
 wale

 द्वारा  हम  जितने  संशोधन  करने  जा  रहे  वे  सभी  परिवर्तन  स्वागत  योग्य हैं  ।

 a
 =  चूना  पत्थर  के  बारे  में  पहले  कोई  निश्चित  डैफीनीशन  नहीं  थी  ।  इस  विधेयक  के  पारित

 होने  के  बाद  aa  स्थिति  बिलकूल  साफ  हो  जाती  जिन  फैक्टरियों  में  पहले  चूने  के  पत्थर  का

 उपयोग  लोहा  और  इस्पात  आदि  के  लिए  किया  जाता  या  डोलोमाइट  का  प्रयोग  होता

 अब  उसका  क्षेत्र  व्यापक  बना  दिया  गया  है  ।  उसके  क्षेत्र  को  बढ़ा  कर  अब  उसमें  मिश्र

 लौह  अयस्क  तथा  पैलेटीसेशन  भारी  कर  feat  गया  है न  ्

 aaa  चीजों  के  बढ़ने  से  हमारी  भय  में  निश्चित  रूप  से  बढ़ोत्तरी  होगी  ।  जब  हमारी  आय बढ़ेगी

 तो
 निश्चित

 रूप  से  हम  श्रमिकों  के  कल्याण  के  बारे  में  योजनाएं  बनाने  की  स्थिति  में  हो

 अभी  यहां  पर  एक  माननीय  सदस्य  कह  रहे  थे  कि  इस  में  श्रमिकों  के  प्रतिनिधियों  को

 सम्मिलित  नहीं  किया  गया है  ।  मुझे  लगता है  कि  उन्होंने  भोरी जी नल  एक्ट  को  पढ़ा  नहीं
 a

 इसीलिए
 उनको  पूरी  जानकारी  नहीं  |  ओरिजिनल  एक्ट  में  स्पष्ट  रूप  से  है  fa—

 हि

 केन्द्रीय  सलाहकार  समिति  में  इतने  सदस्य  होंगे  जितने  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नियुक्त  किए

 जाएं  भर  सदस्यों  का  चयन  ऐसी  रीति  में  किया  जाएगा  जो  विपरीत  की  जाए  :
 क

 '.
 परन्तु  केन्द्रीय  सलाहकार  समिति  में  सरकार  चूनापत्थर  ale  डोलोमाइट  खान  के

 स्वामियों का  और  चूनापत्थर  भर  डोलोमाइट  की  खानों  में  1
 लिस  गमों

 का
 विविध

 करने  वाले  सदस्यों
 की

 संख्या
 बराबर  at

 Fela  सलाहकार  समिति का  अध्यक्ष  केन्द्रीय  सरकार
 द्वारा  नियुक्त  किया  जाएगा  |
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 इससे  स्पष्ट  है  कि  इस  में  श्रमिकों  के  प्रतिनिधियों  को  भी  सम्मिलित  किया  जाएगा  कौर

 उन्हें  भी  गवर्नमैंट  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  एम्पलायर  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  भाग  लेने  का

 मौका  मिलेगा  ।  उनको  भी  कोप्शन  का  अधिकार  दिया  गया  है  ।  इससे  उनकी  संख्या  भी  आवश्यकता

 पड़ने  पर  बढ़ाई  जा  सकती  है  ।  कोप्शन  होने  के  कारण  इस  एडवाइजरी  कमेटी  में  योग्य  व्यक्ति  यों

 को  भी  लिया  जा  जिनको  इस  लाइन  का  अनुभव  जिनको  अच्छी  जानकारी  होगी  ।
 ७

 ऐसा  प्रावधान  भी  इस  विधेयक  में  रखा  गया  है  ।  ऐसे  प्रावधान  के  कारण  इसकी  महत्ता  बढ़
 जाती  है  ।

 अब  प्रश्न  उठता है  कि  इस  विधेयक  के  पास  होने  के  बाद  जो  लाइम  स्टोन  और  डोलोमाइट

 माइन्स  लेबर  वेल्फेयर  फण्ड  बनाया  उसका  किसी  भी  प्रकार  से  दुरुपयोग  न  हो  उसको

 सही  तरीके  से  उपयोग  में  लाया  जाए  ।  उसके  लिए  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  समय  समय  पर  उसका

 निरीक्षण  हो  और  किसी  समय  यदि  कोई  त्रुटि  नजर  आती  है  तो  उसको  दूर  करने  की  कार्यवाही
 की  जाए  ।  वैसे  मैंने  सारे  सेक्शन्स  को  पढ़ा  है  और  इसमें  कोई  प्रतिकूल  प्रावधान  नहीं  हैं  ।  कोई  भी

 निधि  या  फण्ड  जब  बनता  है  तो  उसका  उद्देश्य  भी  यही  होना  चाहिए  कि  उसका  उपयोग

 श्रमिकों  के  कल्याण  कार्यों  के  लिये  किया  जाए  श्रमिकों  के  चिकित्सा  कौर  अन्य  सुविधायें
 उपलब्ध  कराने  के  लिये  उपयोग  किया  जाये  ।  जितने  हमारे  कारखानों  या  माइन्स  में  काम  करने

 वाले  श्रमिक  हैं  उनको  इससे  फायदा  पहुंचाया  जा  सके  ।  आज  हम  देखते  हैं  कि  हमारे  श्रमिकों  को  उतना

 वेतन  नहीं  मिल  पाता  जिससे  वे  आसानी  से  अपना  जीवन  निर्वाह  कर  सकें  |  उनको  कई  आवश्यक

 सुविधायें  भी  समय  पर  उपलब्ध  नहीं  हो  पातीं  ।  इसीलिये  यह  विधेयक  यहां  पर  लाया  गया  है
 & =~ ताकि  उनको  आवश्यक  सुविधायें  देने  के  साथ  साथ  उनके  उत्साह  को  बढ़ाया  उनके  कल्याण

 लिये  योजनायें  बनाई  उनको  क्रियान्वित  करके  वे  उत्साह  से  काम  करें  ।

 इन्हीं  शब्दों  कें  जो  विधेयक  यहां  उ  tfeaa  किया  गया  मैं  उसका  सेन  करता  हूं  ।

 श्री  धर्मवीर  :  उपाध्यक्ष  लाइम स्टोन  एण्ड  डोलोमाइट  माइन्स  लेबर  वैलफेयर  फण्ड

 .  एक्ट  संसोधन  विधेयक  पर  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  जो  अपने  बहुमुल्य  सुझाव  दिए  ।  मैं  उनका

 स्वागत  करता  जैसा  कि  इस  संशोधन  विधेयक  से  स्पष्ट  इसमें  जितने  भी  संशोधन  हैं  व ेसब

 मजदूरों  के  हित  के  लिए  लाये  गए  हैं  ।  इस  संशोधन  विधेयक  के  द्वारा  एक्ट  में  कोई  बहुत  बड़ा
 aTqart  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  इस  के  द्वारा  fas  श्रमिकों  के  हित  में  जो  कुछ  किया  जा  सकता

 उसी  को  करने  का  प्रयास  किया  गया  है  ।  शासन  का  उद्देश्य  हमेशा  से  यहीं  रहा  है  कि  श्रमिकों

 का  हत  किस  प्रकार  भारिक  से  अघिक  किया  जा  सकता  है  ।  हम  हमेशा  इस  पर  विचार  करते  रहते

 हैं  कौर  इस  सदन  के  समक्ष  समर्थन  प्राप्त  करने  के  लिए  समय  समय  पर  भाते  रहते  हैं  ।  यह  सतत

 जारी  रहने  वाली  प्रक्रिया  है  ।  जैसा  कि  हमारे  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  हम  10  at  की

 लम्बी  अवधि के  पश्चात्  श्रमिकों  के  हित  में  यह  विधेयक  यहां  लाये  क्योंकि  1972  में  ag  एक्ट

 इसके  लाने  की  आवश्यकता  इसलिए  पड़ी  क्योंकि  एक  तो  इसकी  डेफीनीशन  का  स्कोप बना  ar

 ऐसा  था  जि सको  खान  मा  fast  ने  चुनौती  दी  थी
 तीर

 उसके  कारण
 हमारा  काफी

 बड़
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 wen गया  था  दस  विधेयक  के  जरिए  हमने  उस  सीमा  को  बढ़ाया  >  aa  तक  यह

 एक्ट
 चूना

 पत्थर  कौर  डोलोमाइट  खान  में  काम  करने  वालें  श्रमिकों  के  लिए  et  था  और  दूसरी
 ae  ,  कालक रस  लाइम  वेल्स  भारी  की  जितनी  भी  किस्में  उन  पर  किसी  प्रकार

 ir  का  सैस  वसूल  नहीं  होता  था  ।  इसलिए  उन  पर  सैस  लागू  करनें  के  उद्देश्य  से  यह  विधेयक  लाया

 गया  है  las  इसके  जरिए  अधिक  से  अधिक  सेस  हमें  प्राप्त

 ह

 सके  भोर  हम  मजदूरों  के  हित  में

 काम  कर  सकें  ।  इसी  उद्देश्य  के  लिए  ag  संशोधन  लाया  गया है

 अभी  हमारे  माननीय  अजित  बाग  जी  ने  यह  शंका  प्रकट  की  कि  इस  माइन्स  लेबर  वेल्फेयर
 फण्ड  के  द्वारा  मजदूरों  को  a  सुविधायें  प्राप्त  नहीं  हो  जो  कि  होनी  मैं  उ  से

 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इस  फण्ड  के  उन  3  हजार  मजदूरों  को  भी  फायदा  जो

 कि  अभी  तक  इन  सुविधाओं  से  वंचित  थे  ।  इसका  स्कोप  बढ़  जाने  से  बाकी  बचे  मजदूरों  का  भी

 हित  होने  वाला है  ।  aa  उनको  भी  वे  सुविधाएं  प्राप्त  हो  जो  कि  लाइम स्टोन  कौर  डोलो
 माइट  खान  में  काम  करने  वाले  मजदूरों  को  प्राप्त  थीं  |  जसा  मैंने  आपसे  पहलें  भी  अजे  किया

 लाइम स्टोन  खानों  में  हमारे  यहां  लगभग  50  हजार  मजदूर  काम  करते  एक्चुअल  फंगस  49,

 752  है  ओर  डोलोमाइट  खानों  में  काम  करने  वालों  की  संख्या  7527  है  ।  इस  विधेयक  के  पास

 हो  जाने  से  इनके  अतिरिक्त  4978  श्रमिकों  को  और  फायदा  होगा  जो  कि  लाइम  शल  तथा
 प कलकेरिपस  सड  इत्यादि  भी  निकालने  का  काम  करते  हैं  |

 जहां  तक  प्रोडक्शन  का  सम्बन्ध  1980  में  लाइम स्टोन  का  प्रोडक्शन  27,956,000

 डोलोमाइट  का  1,308,000  टन  और  कंलकेरियस  लाइमशेंल  का

 1,948,000  टन  था

 एक्ट  के  अन्तर्गत  1  रुपया  प्रति  मीट्रिक  टन  के  सैस  का  प्रावधान  लेकिन  सैस  का

 मान  रेट  20  पता  प्रति  मीट्रिक  टन  है  ।  इस  सैस  को  लगाने  से  जो  फंड  इक्ट्ठा  होता  उसके

 द्वारा  मजदूरों  के  वेलफेयर  के  काम  किए  जाते  उनके  की  व्यवस्था  की  जाती है  और

 डिसपेंसरियां  खोली  जाती  हैं  ।  सभी  तक  पांच  रींजिन्स  हैं  :  भीलवाड़ा  T,

 नश्वर
 ओर  जबलपुर  |  जहां  जहां  ये  खानें  वहां  हमने  मैडिकल  फैसिलिटी  दे  रखी  हैं  ।

 एक  स्टेटिक-कम-मोवाइल  डिस्पेंसरी  देहरादून  में  एक  मोबाइल  मैडिकल

 जाकर  में  एक  मोबाइल  मैडिकल  यूनिट  बिहार  में  काम करता  है  ।  एक  मोबाइल

 कू  कल  यूनिट  डिस्ट्रिकट  पलामू  में  है  ।  श्री  वर्मा  ने  कहा  है  कि  आदिवासी
 क्षेत्र  की अपेक्षा  हो  रही  है  ।  वहां  पर  भी  श्रमिकों  के  दवा-दारू  का  इन्तजाम  है  |

 ड
 श्री  शिव  प्रसाद  साहू  :  पालम  में  नाम  के  लिए  डिसपेंसरी

 द
 नहीं  क्

 बराबर

 श्री  घमंवीर
 मेरा  ताइपे  यह  >  कि

 agi
 व्यवस्था  कम

 हो  सकती  लेकिन  ag  क्षेत्र
 उपेक्षित  नहीं  है  ।  ि  थ

 जहाँ  तक  भीलवाड़ा  का  सम्बन्ध  एक  ऐलोपैथिक  डिस्पेंसरी  डूंगरपुर  डिस्ट्रिक्ट
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 जूनागढ़ में  है  ।  एक  स्टेटिक-कम-मोबाइल  मैं

 ग

 पोरबंदर  के  नजदीक

 डिस्ट्रिकट  जूनागढ़  में
 है  एक  मोबाइल  डिस्पेंसरी  गड़  T  स्ट्रीट  जूनागढ़ में  एक

 > मोबाइल  मेडिकल  डिस्पेन्सरी  सरीखे  डिस्ट्रिक्ट  राजस्थान  में  छ  ।  इसी  तरह  एक

 मोबाइल
 मेडिकल

 डिसपैंसरी  चरखी-दादरी  में  और  एक  मोबाइल  डिस्पेंसरी
 ic

 में  काम

 कर  रही है

 डिस्ट्रिक्ट  डिस्ट्रिकट  डिस्ट्रिकट  डिस्ट्रिकट  डिस्पेंसरी  पाली
 बौर

 लखेरा  में  एक-एक  भायुर्वे दिक  डिसपेंसरी  है  ।
 थ

 भुवनेश्वर  में  भी  मैटरनिटी-कम  चाइल्ड  वेलफेयर  सेंटर  भर  मोबाइल
 मैडिकल  डिस्टेंस  री

 ह ै।  जबलपुर  में  भी  बहुत  सी  डिसपेंसरीज  हैं  ।  कु

 माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  टी  वी  पेशेंट्स  के  लिए  सुविधा
 ों  है  उन्होंने यह  भी  कहा

 है
 कि  घूल  से  श्रमिकों  के  स्वास्थ्य  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है  और  उनको

 चर्म
 रॉग

 हो  जाते
 ैं म

 सतत  प्रयत्नशील बताना
 चाहता हूं  टी  वी  पेशेंट्स  के  इलाज  की  व्यवस्था  भीं  की  गई  है  ।  हम

 रहते  हैं
 हैं  कि  श्रमिकों  के  स्वास्थ्य  पर  बरा  असर  न  पड़े  ॥

 सीरियस  ate  फैसल  ऑक्सीडेंट्स  होने  पर  श्रमिकों  कौर  उनके  आश्रित  इस  फंड  के

 द्वारा  सहायता  दी  जाती  है  ।

 जहां  तक  एजुकेशनल  फैसिलिटी  का  सम्बन्ध  स्कॉलरशिप  का  रेंट  भले भले  ही  कम  समझा

 जा  सक कता  लेकिन  हम  10  रुपए  से  लेकर  75  रु०  माहवार  तक  छात्रवृत्ति के  रूप  में  देते

 ताकि
 ordi  श्रमिकों  के  बच्चे  शिक्षा  प्राप्त  कर  सकें  |

 ह  श्रमिकों  के  मनोरंजन के  लिए  मोबाइल  सिनेमा  यूनिट्स  की  व्यवस्था है  ।  जब् बलपुर  में  1,

 भुवनेश्वर  में  1,  इलाहाबाद  में  4  और  बंगलौर  में  3  मोबाइल  सिनेमा  यूनिट  काम  कर  रहे  हैं  ।
 उड़ी  सा  में  एक  हालिडे  होम  बनाया  गया  जहां  श्रमिक  लोग  ठहर  सकते हैं  ।

 पानी  की  सुविधा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  13  योजनाएं  काम  कर  रही  जिनमें  से  3

 जबलपुर  रिजन  1  इलाहाबाद  3  बंगलौर  में  और  6  भुवनेश्वर  में  हैं  आठ  कौर  कंभों ष्झ  के

 लिए  स्वीकृति  मिल  चकी  है  ।  और  इसके  लिये  योजना तैयार  हो  गई  है  उसको  हम  चलायेंगे  |  रहने

 की  व्यवस्था  के  बारे  में  व्यास  जी  ने  कहा  था  ।  चूंकि  वे  माइका  माइन्स  वेलफेयर  *  कमेटी  के  मा  ०
 +

 सदस्य  वहां  उन्होंने  इस  बात  को  उठाया  था  sat  कि  आप  जानते  हैं  हम  उनको  इस सम्बन्ध

 में  75  प्रतिशत  सहायता  देते  जो  भी  सहायता  हम  देते  हैं  इससे  उनके  लिए  मकान  बनाये

 जाते  1905  मकान  तो  dare  हो  चुके  इसके  अलावा  बिल्ड  ea  ओत
 हाउस  स्कीम

 के  अन् तें गत  1500  रुपए  की  सहायता  दी  जाती  रुपया
 .

 सब्सीडी  के  तौर  पर  ओर

 900  रुपया  पिता  ब्याज  के  feat  जाता  है  ताकि  वे  अपनी  जमीन  पर  मकान
 बनाकर  रहने  की

 सुविधा  प्राप्त
 कर  सकें  |

 मै  का  man  प्रकट  करता  हूं  और  निवेदन  करता  हूं  कि  जो  संशोधन  यहां
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 —  ण  मा  व

 पर  हमने  पेश  किया  है  इसे  वे  स्वीकृत कर  हमारा  उत्साह-वेधन  करें  ।  मैं

 AAT Bacal BY aitsaat fara का  सही  कलेक्शन  जाता है  गौर  उसका  हिसाव विश्वास  दिलाता हं  कि  इस  वेलफेयर  फील्ड

 रखा  जाता  है  ।
 a

 जहां  तक  एडवाइजरी  कमेटी  का  सम्बन्ध है  ,  उसमें  बराबर-बराबर  प्रतिनिधित्व  रहता

 मजदूर  रों  की  तरफ  खान  की  तरफ  से  और  साथ  a  उसमें  कुछ
 ऐसे  योग्य  लोगों  की  आवश्यकता

 ली  भांति  चलाई  जा  सकें  ।
 पड़  जाती है  जिनकी  राय  से  श्रमिकों  के  कल्याण  की  योजनायें  भ

 इसीलिए  इसमें  कुछ  ऐसे  एक्सपर्ट  लोगों  को  कोबाल्ट  करने  का  प्राचीन  रखा  गया है
 ।

 साफ्ट  स्टोन  के  वारे  में  व्यास  जी  ने  जो  प्रश्न  उठाया  था  वह  विचाराधीन है  डर
 न

 उनके  सुझाव  का  हम  स्वागत  कर  ते  शासन  ने  एक  स्तर  पर  तो  उसको  स्वीकार le
 रि  लिया

 मो
 री  दे

 द
 और  उस  सम्बन्ध  में  वैधानिक  प्रक्रियायें  चल  रही

 हैं  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  उसको
 >

 feet  कल्याण  fafa  के  अन्तर्गत  लायां  जा  सकेगा  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  माननीय  सदस्यों  का  साभार  प्रकट  करता  हूं  कि  उन्होंने  इस

 है  कि  आगे  भी  इ बिल  का  समर्थन  किया  भोर  मुझे  विश्वास  हे
 कल्याणकारी

 योजनाओं  को  लागू

 करने में  वे  हमारा  उत्साहवर्धन  करेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है

 चूना-पत्थर  और  डोलोमाइट  खान  श्रम  कल्याण  निधि  गधघिनियम  1972  का  संशोधन
 न

 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat
 ।

 यक  पर  खण्ड-वार  विचार  करेंगे  । उपाध्यक्ष  महोदय  :
 मन  हम  वि

 खण्ड  से  4

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश
 यं

 विधी  ay
 खण्ड  2,  3  और  om  aan

 मैगज़ीनें
 प्रस्ताव  ह्वील विकृत  gat

 खण्ड  2,  3  wit  4  विधेय  में  जोड़  दिये  गये
 ।

 ि  खण्ड  5

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 श्री  सुधीर  भाप  अपने  संशोधन  के  सा बन्ध  में  बोल  सकते हैं  ।

 :  माननीय  मंत्री  जी  ने  स्वीकार  कर  लिया  है  कि  जानकार श्री  सुधीर  गिरि
 व्यक्तियों  को  बोर्ड  में  सहयोजित

 द  जायेगा  |  a
 ex  करने  के  लिये  कि  ऐसे  किसी मैं  इस  त्रुटि को  व्यक्ति  को

 सहयोजित  नहीं
 faa  चाता

 aifea  ।  जो  कल्याण  नि  ज  से  सम्बन्धित  कार्यों  से  भलीभांति  न  ae  संशोधन  aa
 va  दे

 गया  है
 हूं

 ।  कई
 पर  ऐसा

 ऐसा  देखा  गया  1:  :  fa  जानकार  वा  कजिन  क  सग व्यक्तियों
 के

 नाम  पर  क्या  भाग्य  प्राप्त
 q



 चूना-पत्थर  और  x ST  खान लोमा इट  खान
 श्रम

 कल्याण
 विधेयक  16  1982

 लोगों  को
 कल्याण

 निधि ।  बडों  में  wea  7  fear  गया था  ।  ऐसा  नहीं  जाना  चाहिए  1

 वास्तव  इन  कर्मकारों  के  कल्याणकारी  फि  वा कलापों  के
 विकास  में

 सुविज्ञ  लोगों  को  भी

 बोर्ड  में  सहयोजित  किया  जाना  चाहिये  ।  ~

 इस  प्रयोजनार्थ  मैं  यह  संशोधन  लाया  मैं  माननीय  मंत्री
 अनुरोध  करता  हूं  कि  वह

 मेरा  संशोधन  स्वीकार  करें  ।  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 पुष्ट  2

 पंक्ति  17  के  पहचान  निम्नलिखित  श्रन्तःस्यापित  किया
 ह

 इस
 ars

 सहयोजित  व्यक्ति  कल्याण  निधि  से  सम्बधित  कार्यकलापों  से  भली  भांति

 अवगत
 हो गा  ।  होंगे  क्

 श्री  घमबीर  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  विश्वास  दिलाना  चाहता  हूं  genres  मदों  में  जो

 ट  स  किये  जाते  हैं  वह  निश्चित  से  नियमों  के  अनुसार  किए  जाते  हैं  ताकि  उनकी

 एक्सपर्ट  राय  और  योग  मजदूरों  के  लाभ  के  लिए  प्राप्त  हो  सके  ।  माननीय  सदस्य  ने  संशोधन
 किया  है  ।  उससे  यहां  पर  संशोधन  द्वारा  कोई  विशेष  समाधान  नहीं  निकलता ।  दूसर

 कमेटीज  को  भी  इस  प्रकार  का  अधिकार  मिला  हुआ  है  और  उसमें  एक्सपो  ही
 कोबाल्ट  किये

 जाते
 हैं  |

 उपाध्यक्ष  महोदय :  अब  मैं  श्री  सुधीर  गिरि  द्वारा  पेश  किये  गये  संख्या  1  को  सभा

 के  मतदान के  लिये  रखता हूं  ।

 संशोधन  सतदान  के  fae  रखा  गया  कौर कर  फाता
 हा

 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  5  विधेयक विधेयक का  अंग  बने  |

 म्
 प्रस्ताव

 स्वीकृत  gat
 खण्ड 5  Iqaqaq  में  जोड़  दिया  गया  ।

 दण्ड  6  site  7  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खण्ड

 ह
 श्री

 सुधीर
 कुमार  गिरी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  ्

 पृष्ठ  3

 पंक्ति  19  के  पश्चात्  निम्नलिखित  श्रन्त:स्थापित  किया  जाये

 परन्तु  तुरन्त
 ही  ऐसी  वसूलीयाँ  की

 जायेंगी
 गर  डोलोमाइट  खान  श्रम

 ~ कल्याण  निधि  में  जमा  की  जायेंगी ह |

 खानों  में
 काम

 करने
 वाले

 लि  श्रमिक अपने  जीवन  को  जोखिम  में  डालकर  काम  करते  हैं  और

 काकों
 states

 खान  मालिक  मजदूरों  का  शोषण  कर  रहे
 उन्हें  उचित  पार  मक



 24  194  खान  श्रम  कल्याण  विधेयक

 प्रा
 क्त्र  =  जा  रहे  हैं ह्  ह  है  सरकार  श्रमिकों  के क्र

 बर  स्वयं  असीम  धन  ए  ma यह  विधेयक

 लाई है  ।  खान-मालिकों  की  ओर  जो  राशियां  बकाया  उन्हें  तुरन्त  वसूल  जाना  चाहिये

 ताकि उस  घन  को  श्रमिकों  की  कल्याण  निधि  में जमा  कराया  जा  सके  ।  मैं  यह  संशोधन  इस  आशय

 से  लाया  हं  कि  इससे  श्रमिकों  को  लाभ  होगा  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करता हूं  कि  वह  उसे

 वीकार  कर  |

 श्री  घमबीर :  उपाध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  जो  शंका  व्यक्त  की  इस  फण्ड  का

 पेसा  तुरन्त  वसूल  नद्दी  होता  है  ।  मैं मैं  उनसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं कि  जेसे  ही  यह  नियम  पास
 '
 हो  वैसे ही  पैसा  वसूल  होने  लगेगा  ।  एक  २  पत्ता  कि  के  कल्याण  के  लिय ेहै  ।  जहां

 तक  श्रमिकों  के  शोषण  और  उनको  उचित  वेतन  न  मिलने  का  प्रश्न  है  ,  इस  चीज़  को
 दूसरे  तरीके

 से  देखा  लेकिन  इस  संशोधन  से  इसका  अभिप्राय  नहीं  इसलिये मैं  उन  से  निवेदन

 करूंगा  कि  वे  इस  संशोधन  को  वापिस  ले  ल  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  ::  अब  मैं  खंड  8  पर  संशोधन  संख्या  2,  जो
 श्री सुधीर  कुमार  निधि  ने

 पेश  किया  सभा  के  मतदान  के  लिये  रखता  हूं ।  a

 संशोधन  मतदान  के  लिए  रखा  गया  कौर  श्रस्वोकृत
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 खण्ड  8  विधेयक  का  भंग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत न

 |  उ  खण्ड  8  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया ।

 खण्ड 1,  अघिनियम  qa  ate  विधेयक  का  पुरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 aq  कौर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 विधेयक  पास  किया  जाये  |

 a1  राम  विलास  पासवान  :  उपाध्यक्ष  मुझे  इस  पर  विशेषज्ञ  नहीं  बोलना
 था  ।  aaa  मंत्री  महोदय  ने  अपने  जवाब  में  दो  बातें  कहीं  हैं  ।  एक  तो  उन्होंने z  पह कहा है  कि
 कुछ  मिलाकर  50  हजार  से  ज्यादा  मजदूर  जिसके  लिए  यह  कानून  बना  रहे  हैं  ।  आपने  यह  भी
 कहा  है  कि  अभी  तक  जो  मजदूरों  के  लिए  मकान  बनाए  गए  वे  कुल  मिलाकर  1905

 मापने  यह  भी  कहा  है  कि  मजदूरों  को  मकान  के  लिए  जो  हम  सहायता  दे  रहे  वह  1500  रु०

 a  मैं  आपसे  ag  जानना  चाहता  हूं कि  आज  कल  के  युग  में  क्या  1500  रु०  में  मकान  बन  सकता
 है  ।  अच्छा  आप  मकान  का  नाम  न  लें  ।  वह  मकान  भी  किस  के  द्वारा  बनाया  जाता  11500

 रु०  देते
 हैं

 कन् ट्र कटर  उसमें  से  सात  सो  रुपया  उसकी  जेब  में  चला  जाएगा  भर बाकी  का  qe
 बांस  ला  कर  रखेगा  दूसरी  बात  आपने  पलामू  जिले के  संबंध  में  गद्दी  है  कि

 वहां  हैल्थ
 की  सुविधा

 हास्पिटल  है  ।  हकीकत  यह  नहीं  ।  कागजों  में  आपके
 grr,  लेकिन  ए

 एसी  बात  है  नहीं  ।
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 नियम  66  के
 sea  को

 ह  बारे  में  प्रस्ताव  16  1982
 ee Re  —

 x
 इसलिए  मैं  ama  निवेदन  करना  चाहता  ह  कि  जहां  तक  मजदूरों  का  मा

 गमला  इसमें
 मापकों

 स्वयं  feawen  लेनी  चाहिए  ।  भाप  अपने  से  दिलचस्पी  लें  ।  माइंस  के  मजदूरों  के  सम्बन्ध  में

 हम  को  जानकारी  है  कि  उनका  शोषण  किया  जाता  है  ।  यह  ठीक है  कि  जब
 से

 उ
 राहत

 मिली है  ।  aa  मापकों  उनके  बारे  में  यह  देखना  चाहिए  कि  उन्हें  साइकिल  भत्ता  मिल
 द

 ज
 या

 नवदीं  मिल  रहा  मजदूरों  को  पूरा  वेतन  मिल  रहा  है  या  नहीं  मिल  रहा  है  |

 आपने  कहा  कि  वहां  लेकर  लाज  के  मुताबिक  काम  क्रिया  जाता है  ।  जब  आप  लेकर

 की  बात  करते  है  तो  क्या  आप  उनको  चूना-पत्थर  के  मजदूरों  के  कानून  ह  मुताबिक  दे  रहे  हुँ

 को  जानकारी  है  कि  इन  मजदूरों  के  वीच  में  इन  लेबर  लाज  को  लाग  नहीं  किया  जा  रहा

 को  भी  आप  देखें  ।

 क  उनके  स्वास्थ्य  हाउसिंग  साइकिल  भत्ते  और  दूसरी  सुविधाओं  का  मामला है
 उनका  स्वास्थ्य  काफी  दयनीय है  ।  जिस  रूप  में  वहां  काम  करते  हैं  उसमें  उनके  स्वास्थ्य  जीवन  बन

 लिए के  लिए  बहुत  ही  खतरा  है  ।  इसलिए  मैं  आग्रह  करूंगा  कि  आप  इसको  भी  देखें  और  उनके

 अधिक  से  अधिक  पैसे  का  प्रावधान  मजदूरों  के  लिए  अधिक  फण्ड  की  व्यवस्था  करने  के  ही

 जब  आप  हमसे  सहयोग  मांगेंगे  तो  हम  लोग  जरूरत  आपका  साथ  देंगे  ।  भाप  यह  देखें  कि  मजदूरों

 के  हितों  की  सही  मायनों  में  रक्षा  हो  और  उनके  लिए  निर्धारित  धन  उनके  कार्यों  पर  ही  लगे  |

 श्री  धर्मवीर  > v सदस्य  ने  कहा  है  कि  श्रमिकों  को  सुविधाएं  कम  हैं

 उनसे  इतना  ही  निवेदन  करूंगा  कि  वे  भी  इस  देश  के  रहने  वाले  इस  देश  की  सामाजिक-आर्थिक
 >

 परि
 पतियों  को  वे  अच्छी  तरह  से  जानते  हैं  ।  हमने  भी  यह  स्वीकार  किया  कि  ag

 केवल  प्रयास  मात्र  यह
 पर्याप्त

 नहीं  है  ।  लेकिन  जितनी  भी  अधिक
 से

 अधिक  सुविधाएं  हम

 श्रमिक  बन्धुओं
 को  दे  सकते  उसकी  तरफ  हमारे  कदम  हैं  ।  मैं  समझता हूं  कि  उनको  सुविधाएं

 देने  के  जो  भी  हमारे  प्रयास हैं  उनमें  आपका  हमें  सहयोग  मिलना  चाहिए  ।  ्

 हि
 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है  :  सकी  विधेयक  पास  किया  जाये  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 ee

 नियम  66  के  प्रस्ताव  को  निलम्बित  करने  के  में  प्रस्ताव

 कृषि  att  ग्रामीण  विकास  मंत्री  बीरेन्द्र
 मैं  प्रस्ताव  करता हूं

 यह  सभा  लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संभाल  के  नियम  66  के  परन्तुक

 जहां  तक  वह  चीनी  उपकर  1982  भर  चीनी  विकास  निधि  )
 1982 पर  वि  करने  आर  प  करने  प्रस्तावों  पर  लाग  होता  निलम्बित

 करती  है ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जश्न  यह  है  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |
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 24  1904  चीनी  उपकर  विधेयक  और

 चीनी  विकास  निधि  विधेयक

 ——————  एएए

 चीनी  विधेयक

 चीनी  कास  निधि  विधय

 कृषि  कौर  ग्रामीण  विकास  मंत्री  बीरेन्द्र  म॑  प्रस्ताव  करता

 चीनी  उपकर  अधिनियम  1982  का  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 ४ किया  जाये ॥
 मैं  प्रस्ताव  करता  ह

 चीनी  विकास  निधि  अधिनियम  1982  का  संशोधन  करने  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाये  |  ै न
 उपरोक्त  अधिनियम  इस  वर्ष  मार्च  में  ही  संसद  ने  पास  किये  थे  ।  इन्हीं  में  ये

 साधारण

 संशोधन  लाये  गये  हैं  ।  इस  बीच  हमने  पांच  लाख  टन  चीनी  का  रक्षित  भंडार  बना  लिया  है  ।  ओर

 इस  रक्षित  भंडार  को  रखने  के  लिए  प्रभारों  का  भुगतान  करने  के  उद्देश्य  से  हमने  यह  आवश्यक

 समझा  कि  कर  की  उपकर  के  रूप  में  लिये  जाने  वालें  कर  की  दर  5/  रुपये  से  बढ़ाकर  14/---

 / रुपये  प्रति  क्विन्टल  कर  दिया  जाये  ।  हमने  यह  उपबंध  किया  है  कि  अतिरिक्त  उप  के  रूप  में

 वसूल  की  गई  राशि  इस  रक्षित  भंडार  को  रखने  के  लिये  देय  प्रमारों  के  भुगतान  के  लिए

 उपयोग  में  लाया  जाये  ।  ये  साधारण  से  संशोधन  हैं  कौर  मैं  आशा  करता  हूं  कि
 भों

 *

 स्वीकार  करेगी  ।
 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रस्ताव  पेश  किये  गय े:

 ग्रीक
 चीनी

 उपकर  1982  का  संशोधन  करने  वालें  विधेयक
 पद  विचार

 लि  frat
 जाये सि

 चीनी
 निकाल

 निधि  1982  का  संशोधन  करने  वाले
 विधेयक

 पर

 थ  विचार  किया  जाये 0.0

 vat  जायनल  अबेदीन  उपाध्यक्ष  विचाराधीन  विधेयक  चीन नी  उपकर

 विधेयक  1982  में  चीनी  का  रक्षित  भंडार  बनाने  की  व्यवस्था  की  गई  हैे  ओर  इस

 प्रयोजन  के  लिए  अतिरिक्त  उपकर  लगाने  की  व्यवस्था  है  चीनी  का  रक्षित  भंडार  रखना  आवश्यक

 इसमें  दो  राय  नहीं  हो  सकती  ।  प्रारम्भ  में  ही  मैं  माननीय  कृषि  मंत्री  के  उस  उद्घाटन  भाषण से
 उद्घत  करना  जो  उन्होंने  3  फरवरी  1982  को  हुई  इंडियन  सुगर  एसोसिएशन की
 48  वीं  वारिक  आम  सभा  में  दिया  था  ।  इससे  यह  सिद्ध  होगा  कि  रक्षित  भंडार  बनाने  का

 विचार  सरकार  के  मन  में  यकायक  नहीं  आया  है  बल्कि  यह  विचार  काफी  पहले  बन  गया  था  ।

 a

 मिल  और  चीनी  मिल  मालिकों  के  प्रति  सरकार  का  रवैया  भी  स्पष्ट
 होता

 मन्त्री

 अपने  भाषण  में  कहा  था : महोदय ने

 मूल  बंगला  में
 ये  ग

 भाषण
 के  बंपर  जी

 अनुवाद
 का एग  रूपान्तर  |
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 चीनी  उपकर  विधेयक  और  16  1982
 लि

 चीनी  विक्रान्त  निधि  विधेयक
 शान

 भी  हमने  किया  है  भर  इससे  खले  बाजार  में  चीनी भंडार  बनाने  का  निर्णय

 के  मूल्य  उस  स्तर  पर  बनाये  रखने  में  सहायता  मिलेंगी  जो  किसानों  ak

 उपभोक्ताओं  सभी  के  हित  में  होगा  ।  हम  स्तर  प्रतिशत  को  65  से  बढाकर  70

 कर  सकते  थे  परन्तु  हमने  ऐसा  नहीं  परन्तु  आपने  इस  बात  को  सराहा  ही

 नहीं  ।  उचित  दर  दुकानों  से  राशन  की  मात्रा  में  वृद्धि  की  मांग  की  जा  रही  है  ।

 जनसंख्या  में  अत्यधिक  वृद्धि  हो  गई  है  ।  इस  समय  चीनी  का  प्रतिव्यक्ति  का  कोटा

 425  ग्राम  है  ।  वर्तमान  जनसंख्या  को  देखते  हुए  425  ग्राम  का  बनाये  रखने

 के  1  ||  लिए  हमें  आपकी  कम  से  कम  70  प्रतिशत  चीनी  लेनी  होगी  ।  यदि  आप  हमें

 तनी  चीनी  लेने  देंगे  तो  हम  आपको  धन्यवाद  देते  हैं  ।  परन्तु  हम  जानते  हैं  कि

 भाप  ag  नहीं  चाहेंगे  ।  इसीलिए  आपसे  पूछे  बिना  हमने  ऐसा  नहीं  किया  हम
 कल्क

 किसी  न  किसी  तरह  काम  चलाने  का  श्रयास  करेंगे  ।  जब  भी  हमें  खुले  ब  |  |  स्की

 चीनी  दे  आवश्यकता  होती  है  तब  आपकी  प्रतिक्रिया  अनुकूल  होती  यह  बात  भी

 हम  ध्यान  में  रखते  हैं  ।”

 इस  विधेयक  द्वारा  जिस  मूल  अधिनियम  में  संशोधन  किया  जा  रहा  वह  इस

 सभा  द्वारा  4  मार्च  1982  को  पारित  किया  गया  था  ate  राज्य  सभा  द्वारा  इसे  9  1982

 को  पारित  किया  गया  था  |  परन्तु  इससे  ए  क  महीने  पूर्व  फरवरी  1982  में  ही  माननीय  मंत्री ने

 एक  भाषण  दिया  था  ।  मैं  कहना  यह  चाहता  हूं  कि  जब  रक्षित  भंडार  बनाने  का  विचार  पहले  से

 ही  बना  हुआ  था  तो  यह  व्यवस्था  उस  मल  afafaaa  में  ही  क्यों  नहीं  की  गई  थी  जि  समें  अब
 i  घन  किया  जा  रहा  है  ।  ga  afafaay  के  पारित  होने  के  साथ  मदीने  के  भीतर  ही  हम  इसमें
 संशोधन  कर  रहे  हैं  ।  उस  विधेयक  में  उस  समय  यह  व्यवस्था  न  किये  जाने  का  कारण  यह  था  कि
 तब  आप  चीनी  उद्योग  के  पुनर्वास  भर  आधुनिकीकरण  के  नाम  पर  उपकर  लगा  उठ  थे । यदि
 रक्षित  भंडार  के  नाम  पर  आप  अतिरिक्त  उपकर  उस  समय  लगाते  तो  चीनी  का  मूल्य

 बढ  जाता  भर  उससे  लोगों  पर  प्रतिकूल  पड़ता  ।  मायके  मन  में  यह  डर  था  ढ
 आपका  प्रयास  यह  होता  है  कि  उ  पार  किस्तों  में  लगाया  जाये  जिससे  लोग  अतिरिक्त  भार के
 धीरे-धीरे  are  हो  जायें  और  उसका  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  न  पड़े  ।  क्या  मंत्री  महोदय इस
 बात  को  स्पष्ट  करेंगे  ।  oe

 ki  ह  माज  चीनी  केवल  अमीर  लोगों  के  लिए  मौज  की  वस्तु  नहीं  है  बल्कि  यह  भाम  आदमी  के
 दैनिक  उपयोग  की  आवश्यक  वस्तु  बन  गई  है  ।  इसलिए  चीनी  के  मूल् प्र  में  मामूली  सी

 वृद्धि  भी
 लोगों को

 अखरती  है  ।  विधेयक  व  उद्देश्यों  और  करणों  के  कथन  में  मंत्री  महोदय  ने  कहा
 द

 इन  संशोधनों  के  परिणामस्वरूप  जो  अतिरिक्त  उपकर  उपग्रहीय  किया  उसका
 उपभोक्ता  पर  एक  सीमित  प्रभाव  होगा  ate  चीनी  के  सुरक्षित  भंडार  बनाए  रखने  के  परिणामस्वरूप

 मूल्यो ंके  बार-बार  उतार-चढ़ाव  से  उसे  जो  संरक्षण  प्राप्त  होगा  उससे
 उसको  भौर  अधिक

 क्षतिपूर्ति  हो  जाएगी  ।”  यही  बात  मूल  '  जो  मार्च
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 24  मानवीय  1904  चीनी  उपकर  विधेयक  ओर

 चीनी  विकास
 fafa  विधेयक

 2

 ap  ie  म काठी  गई  थी  ।  उसमें  मी  कहा  गया  1१%  a  पर  नाम  मात्र  का  प्रभाव

 पड़गा  |  ट  अ  ey

 मूल्यों  में  ठहर-ठहर  कर  जो  वृद्धि  की  जा  रही  है  उससे  मूल्य  इतने  अधिक  बढ

 बूँद-बूंद से गये  हैं  कि  वे  माम  आदमी  की  क्रय  शक्ति  से  परे
 गये  हैं

 ।  यह  स्वं विदित  है  कि

 समूद्र बन  जाता है
 |  इसलिये  मैं  इसका  समर्थन  नहीं  करता  हूं  ।  ग

 इस  विधेयक  के  और  कारणों  के  कथन  में  यह  भी  कहा  गया

 भंडारों  की  मात्रा  के  लिये  शतप्रतिशत  बेक  प्रत्यय  दिया  जायेगा  |  इसके  मति  रिक्त

 सुरक्षित  भंडार  रखने  के  लिये  मिलों  को  सुरक्षित  भंडार  रखने  की  लागत  भर  ब्याज
 इगोर

 देकर

 उनकी  क्षतिपूर्ति  की  जायेगी 1.0  x  wat

 इसी  कारण  से  यह  नयां  उपकर  इस  विधेयक  द्वारा  लगाया  जा  रहा  है  ।  इस  THT
 लिकों  को  अनेक  लाभ  दिये  जारहे  हें  ।  इस  संद  मैं  माननीय  मंत्री  कुमारी  कमला  द  12-7

 1982 को  दिये  गये  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  517  के  उत्तर  से  उद्घृत  करना  चाहूंगा  ।  उन्होंने  अपने

 ड् रमें  कहा  था

 Mewes  **उत्पादन  शुल्क  में  war  खरीद  कर  में  छुट  भर  उपलब्ध  गन्ने
 में  से  अधिक  से

 अधिक  |  पेराई  सम्भव  बनाने  तथा  गन्ना  उत्पादकों  को  गलना  मूल्य  की  बकाया  राशि  का  भुगतान

 करने  हेतु  आ
 तरीका  ऋण  लेने  की  सुविधा  के  रूप  में  इस  उद्योग  को  पर्याप्त

 प्रोत्साहन
 दिये

 गये  हैं
 ।”

 साथ  ही  उसी  तारीख  को  प्रश्न  संख्या  425  के  भाग  (a)  के  उत्तर  में  यह  कहा

 गया था :

 ba  में  किसानों के  लिये  प्रत्यक्ष  प्रोत्साहन  कोई  व्यवस्था  नहीं  ह ै।  परन्तु  उन्हें

 अप्रत्यक्ष  रूप  से  लाभ  होता है  परन्तु  यह  तनी  होगा  जबकि  कारखानों  को  प्रोत्साहन  अन्यथा

 वे
 i

 मौसम  के  गर्मी  के  महीनों  में
 पेराई

 नहीं  करेंगे  और  इस  मौसम  का  पूरा  जो  अपने

 आप  3 में  कीतिमान  उत्पादन  नहीं  लेंगे  | 6 2
 age

 क लि  इसका  मतलब  यह  है  कि  चीनी  मिलों  को  प्रोत्साहन  दिये  जाने  चाहिये  अन्
 inl

 वे  ग्रीष्म

 ऋतु  के  महीनों  में  गन्ने  की  पेराई  नहीं  करेंगे  ।  हमें  यह  सोचना  चाहिये  कि  यदि  गन्ना
 उ  उत्पादक  ऐसा

 निर्णय  कर  लें  कि  प्रोत्साहन न  मिलने  की  और  चीनी  मिलों  का  व्यवहार  ठीक  न  सि  की  स्थिति  में

 वे  भविष्य  में  गन्ने  का  उत्पादन  नहीं  तो  कया  स्थिति  उत्पन्न  हो  जायेगी  ।  वे  फैसला  कर

 सकते हैं  ।  कि  वे  अपने  खेतों  में  गन्ना  की  बजाय  अन्य  फसलें  बोयेंगे  ।

 चीनी  उद्योग  में  केवल  चीनी  मिल-मालिक  ही  नहीं  आते  ।  हमें  तो  चीनी

 मालिकों के  साथ-साथ  गन्ना-उत्पादकों  और  चीनी  मिलों  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों  के  हित  भी

 देखने  होते  हैं  ।  सम  पूर्ण  चीनी
 उद्योग  का  विकास  तभी  हो  सक  तता  है  ।  परन्तु  मिल-मालिकों  को  तो

 रहे
 हूँ

 fa
 किसानों

 के
 सम्बन्ध

 में  यद
 कहू  दिया  जाती

 है  कि
 हर  प्रकार  के  प्रोत्साहन  ि
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 चीनी  उपकर  दि
 विधेयक  और  16  1982

 चीनी  विकास  निधि  विधेयक
 ———

 योजना  में  किसानों  के  लिए  किसी  प्रत्यक्ष  प्रोत्साहन  की  व्यवस्थ ला  है a  इसस  स्पष्ट  a  जाता

 हैकि  सरकार  का  मिल-मालिकों  और  किसानों  के  प्रति  कैसा  रुख  है  ।

 किसान  को  अपनी  का  उचित  ओर  लाभप्रद  मूल्य  नहीं  मिल
 रहा  है  ।  दूसरी

 ओर  उसकी  उत्पादन  लागत  बढती  जा  रही है  ।  उवरंक  आयानों  का  मुल्य  प्रति  वर्ष  बढता
 जा  रहा  है  ।  गन्ने  के  मूल्य  में  भी  वृद्धि  की  जानी  चाहिए  ।  ताकि  उत्पादन  लागत में  हुई
 वृद्धि  को  पूरा  किया  जिसके  ।  परन्तु  ऐसा  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 मैं  यहां  26  जुलाई  1982  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2608  के  भाग  के  उत्तर से
 उद्घृत  कर  रहा हूं  जो  निम्न  प्रकार है
 ~

 कृषि  मूल्य  आयोग  ने  8.5  प्रतिशत  अथवा  इससे  कम  कुल  रिकवरी  के  लिये  15

 पये  प्रति  क्विंटल  के  आधार  पर  गन्ने  का  न्यूनतम  मुल्य  निर्धारित  करने  की  सिफारिश

 लेकिन  इसमें  उस  स्तर  से  रिकवरी  में  प्रत्येक  0.1  प्रतिशत  की  वृद्धि  होने  पर  आनुपातिक  प्री  मि

 की  व्यवस्था  होनी  चाहिये  ।  इसमें  गन्ना  उत्पादक  द्वारा  अपने  खेत  से  फैक्ट्री  द्वार  तक  16

 मीटर  के  घेरे  के  अन्दर  गन्ने  की  ढुलाई  पर  किया  गया  खर्च  भी  शामिल  है  ।

 यहां  तक  कि  कृषि  मुल्य  आयोग  द्वारा  सुझाये  गये  मुल्य  भी  गन्ना  उत्पादकों  को
 नहीं  दिये  जा  रहे  हैं  ।  कृषि  मुल्य  आयोग  ने  15.50  रुपया  प्रति  क्विन्टल  की  सिफारिश  की  थी

 परन्तु  गत  वर्ष  उन्हें  कवल  13  रुपये  प्रति  क्विन्टल  की  दर  से  भुगतान  किया  गया  ।  क़षि  मूल्य

 गमा योग  की  भी  अवहेलना  की  गई  ।  इस  प्रकार  किसानों  को  हर  घोखा  दिया  जाता  उसे

 उसकी  उपज  का  उचित  मुल्य  नहीं  मिल  रहा  है  ।  9  मार्च  1982  को  जब  कल  विधेयक  पर  राज्य
 सभा  में  चर्चा  की  जा  रही  थी  तब  एक  माननीय  सदस्य  ने  वहां  कहा  था

 प्रदेश  और  बिहार  में  गन्ना-उत्पादकों  को  अपनी  खड़ी  फसल  इस  कारण  से

 जलानी  पड़ी  क्योंकि  उन्होंने  यह  सोचा  था  कि  उन्हें  उतनी  राशि  भी  नहीं  मिलेगी

 गन्ने  को  मिल  तक  ले  जाने  पर  खर्च  करेंगे  0.0

 ऐसी  स्थिति  में  मिल-मालिकों  के  साथ  सहानुभूति  दर्शाना  और  की  उपेक्षा  करना

 मगन चि तह  है  ।  साथ  ही  भाम  उपभोक्ता  पर  भी  अधिक  भार  डाले  जाने  को  ठीक  नहीं  माना  जा

 सकता  |  मैं  इस  बात  से  इन्कार  नहीं  करता  हूं  कि  मिलों  को  प्रोत्साहन  दिये  जाने  की  आवश्यकता

 है  परन्तु  साथ  ही  निर्धन  किसानों  के  साथ  भी  सरकार  वसा  ही  सहानुभूतिपूर्ण  व्यवहार  क्यो ंन
 यह  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  '  विधेयक  के  eat  भर  कारणों  के  कथनਂ  में  यह  कहा  गया

 है  कि  इस  रक्षित  भंडार  के  द्वारा  मुल्यों  में  उठा  र-चढाव  को  नियमित  किया  जायेगा  और  उन्हें  जो

 हानि  होगी  उसकी  क्षतिपूर्ति  की  जायेगी  ॥

 हमारे  पास  चावल  का  रक्षित  भंडार  हमारे  पास  गेहूं  का  भंडार
 परन्तु  कया

 ga  इससे  मुल्यों  में  उतना  र-चढाव
 को  रोक  सके  ?  हर  राज्य  में  खाद्यान्न  के

 ae
 गा समान  को  छू

 रहे  हैं  वे
 भाम  आदमी  की  पहुंच  से  बाहर  हो  गये  यह  सोचना  ला

 tr¥
 है  कि  चीनी का  रक्षित

 र-चला
 डिप  लोगों  को  चीनी  उचित

 भंडार  बनाने  से
 जाल

 दो  दमे

 उत  को  रोका  जा  सकेगा  और  लोगों

 मुल्य  पर
 मिल

 सकेगी
 42



 24  आश्विन  1904
 चीनी  उपकर  ipa}  विधेयक  मौर

 न  .  चीनी  विकार  विधेयक
 न  —  वि नाम वा  —  a

 कि न
 समय  से  नहीं  मिल

 रहा  है
 और  उन्हें  विभिन्न  प्रकार  से  तंग  किया  जाता  है  ।  2  अगस्त  1982  को  भतांराकित  प्रश्न  संख्या

 डि 3778  के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री ने  कहा  था :

 14  दिनों  में  खरीदे  गये  wa  के  मूल्य को  छोड़ते  सरकारी और
 सहकारी  चीनी  मिलों

 की
 ओर  15  जून  1982  को  गन्ना  मुल्य  की

 बकाया राशि  ००  ०७७क  weccee

 राव  बीरेन्द्र  सिह  :  बकाया  राशि  के  प्रश्न  पर  सभा  में  कल  ही  काफी
 सम

 य  तक  चर्चा
 द

 हुई थी  ।  इस  प्रश्न को  आप  राज  क्यों  ले  रहे  हैं  ?  गन्ना  बारे  में
 विशेष

 चर्चा  आप  ने  नहीं  सुनी  ।
 aN

 श्री  जायनल  श्रबेदिन  :  सरकारी  समितियों  की  भोर  बकाया  राशि  है  ।  at  सरकार की

 भोर  भी  बकाया  है  ।  इस  बात  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  क्यों  न  किया  जाये  ?  उनकी  बकाया

 राशि  वर्ष  प्रति  वर्ष  बातों  जा  रही  है  ।  बेचारे  किसान  कठिन  परिश्रम  से  गन्ना  उगाते
 हैं  परन्तु

 उन्हें  गन्ने  का  मुल्य  समय  पर  नहीं  मिलता  |  दूसरी  ओर  सरकार  सदा  ही  मिल-मालिकों
 के

 हित
 के  प्रति  चिन्तित  रहती  है  और  उन्हें  अधिक  से  अधिक  लाभ  पहुंचाने  प्रयास  करती  है  ।  यह

 नीय है  ।

 रक्षित  भंडार  जरूरी  है  परन्तु  इससे  गरीब  उपभोक्ताओं  पर  भार  क्यों  पड़े  ।
 उपकर  अन्य  स्रोतों  से  भी  वसूल  किया  जा  सकता  है  ।  चीनी  का  एक  महत्वपूर्ण  उत्पाद  शीरा

 जिससे  अल्कोहल  बनाया  जाता  गट्कोहल  उत्पादक  शीरा  मामूली  दामों  पर  खरीदते  हैं  ओर

 उससे  अल्कोहल  बनाकर  करोड़ों  रुपये  का  लाभ  कमाते  हैं  ।  रक्षित  भंडार  बनाने  के  लिए  कर

 उनसे  aaa  किया  जा  सकता  परन्तु  वर्ग  विशेष  के  हित  को  देखते  हुए  सरकार  ऐसा  नहीं

 करेगी  ।  चीनी  सम्बन्धी  नीति  सरकार  वैसी  बनाती  है  जेसा  कि  चीनी  के  बड़-बड़े  व्यापारी  और

 चीनी  उद्योग  में  निहित  cart  वाले  लोग  चाहते  हैं  ।  ये  ही  लोग  शासक  दल  को

 चनावों  के  दौरान  चंदा  देते  हैं  ।  इन  लोगों  के  fea  को  सर्वोपरि  रखते  हुए  ही  चीनी  सम्बन्धी  नीति

 बनाई  जाती  है  ।  एक  भोर  सरकार  चीनी  का  रक्षित  भंडार  बनाने  जा  रही है  जबकि  दूसरी  भोर

 लम्बे  समय  से  चीनी  मिलों  के  राष्ट्रीयकरण  की  मांग  की  जा  रही है  ताकि  गरीब  भादमी  को  दैनिक

 उपयोग  यह  वस्तु  उचित
 मूल्य

 पर  आसानी  से  मिल  सके  ।  आम  किसान  मोर  कई  जन
 संगठन  यह  मांग  कर  रह ेहैं  ।  सरकार  चीनी  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  क्यों  नहीं  कर  रही है द  q

 अडचन  क्या  है  ?  अडचन  केवल  यह  है  कि  मिल  मालिक  ही  सरकार  को  धन  उपलब्ध  sa

 है  और  उसकी  अन्य  कई  प्रकार  सहायता  करते  चीनी  का  रक्षित  भंडार  बनाये  जाने की

 आवश्यकता  यह  तो  मैं  मानता  हूं  परन्तु  मैं  उपकर  लगाये  जाने  का  विरोध
 करता  इसके

 साथ ही
 मैं  समाप्त  करता  हूं  ।  सरिव्यन्द

 ait  बाला  साहिब  fa  उपाध्यक्ष  आपने  मुझे  समय  दिया पाटिल

 इसके  लिये  धन्यवाद देता  हूं  ।
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 ._  मैं  यही  चाहता  हूं  कि  किसान  के  लिये  हमारी  चीनी  उत्पादन  और  गन्ने  की  नीति
 कम 15  साल  के  लिये  दीघंकालीन  नीति  होनी  जरूरी  है  ।  हर  5  साल  में  जो  सा

 eat
 जादा

 कभी
 गन्ना  ज्यादा  होता  है  और  चीनी  ज्यादा  तेयार  हो  जाती  इसलिये  उसके  दाम  गिर जाते  हैं ।

 तो  बाद  में  गन्ना  कम  होता  है--उपभोक्ता  को  ज्यादा  दाम  देना  पड़ता  है  ।
 द  5  लाख  टन  का  जो  वफर  स्टाक  इसका  हम  स्वागत  करते  हैं  ।  मैं  इसके  लिये  राव

 साहब  का  आभारी  हूं  कि  उन्होंने  इसकी  कोशिश  की  लेकिन  कम-से-कम  3  महीने  का  स्टाक
 यानी  15  लाख  टन  का  वफर  स्टाक  करना  जरूरी  है  ।  लेकिन  सरकार  ने  चीनी  पर  टेक्स  लगाया  है

 और  पट्टी  वफर  स्टाक  के  लिये  दिया  है  ।  चाहत ेहैं  कि  जब  15  लाख  टन  चीनी  का  सफर
 स्टाक  हो  जाय  तो  टैक्स  भोर  न  बढ़ाया  क्योंकि  sat  अलावा  कंज्यूमर  की  चीनी  के  दाम  ब  ढ़

 धि
 हैं  लेकिन  किसान  को  इसमें  फायदा  नहीं  होता  है  ।

 लि  arm  चीनी  के  दाम  इतने  गिर  गये  हैं  कि  किसान  को  साल  मुश्किल  से  हम  कितना

 .  दे  सकते  हैं
 ?

 किसान
 को  कम

 से  कम
 18  रुपये  या  8.5  रिकवरी  पर  मिलना  जरूरी  यह  हम

 मानते  हैं  ।  लेकिन  मैं  मंत्री  जी  से  दरख्वास्त  करूंगा  कि  लेवी  शुगर  या  फ्री  सेल  शुगर  का  रेशियो

 है  स्कुल  न  बदला  जाये  क्योंकि  मगर  यह  बदल  जायेगा  तो  किसान  को  और  भी  दाम  नहीं  मिलेंगे
 और  अभी  भी  भारी  बकाया  है  पिछले  साल  का  ।  मिल  मालिक  इस  तरह  से  कहेंगे  कि  हमें  दाम

 मिलता  इसलिये  किसान  को  ज्यादा  पैसा  नहीं  दे  सकते  ।  इसलिये  मैं  चाहता  हूं  कि  लैवी
 कौर फ्री  सेल  की  रेशियो  कायम  रखनी  चाहिये  |

 ः
 ः  चीनी  का  निर्यात  बिल्कुल  संतोषजनक  नहीं  सरकार  ने  6  लाख  टन  का  निर्यात  त

 किया  था  ।  यह  ठीक  है  कि  यह  इस  मंत्रालय  का  काम  नहीं है  ,  लेकिन  सब  कुछ  चीनी  ओर
 गन्ने

 के

 काम  को  आप  ठीक  से  देखते  चीनी  का  निर्यात  साढे  4  लाख  टन  का  हुआ है  जो  कि  साढ़े
 [

 लाख
 टन  होना  चाहिये  था  ।

 हि  मौलेसेस  के  निर्यात  की  भी  हम  मांग  कर  रहे  थे  मंत्री  जी  ने  एक  साल  में  a4

 at  अभी  वह  खूब  होता  है  ।  हम  महाराष्ट्र  के  लोग  मौलेसेस  मुफ्त  देने  के  लिये  राजी

 कार  उसका  निर्यात  करे  और  जितना  फोरन  एक्सचेंज  सरकार  उससे  ले  सकती है  ,  वह  ले  ऐसा
 मैं  सरकार  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।

 ५

 ga  बात  और  है  बाप  15  लाख  टन  चीनी  सफर  स्टाक  बढ़ाइये  भोर  ऐलान  कीजिये  कि

 गन्ने  का  दाम  इस  मौसम  में  कम  से  कम  22  रु०  होगा  |  इससे  कम  में  किसान  को  नुकसान  होता
 है  ।  बफर  स्टाक  बनायेंगे  तो  10  लाख  का  जो  इंटरेस्ट  सेव  होगा  उससे  किसान  को  कुछ  न

 कुछ
 दाम

 दे  सकेंगे  ।  यही  मुझे  कहना  है  ।  द

 श्री  कमला  fast  मधुकर  :
 उपाध्यक्ष  ag  दो  बिल  आये  हैं  और  सरकार

 at  ओर  से  उसमें  जो  उद्देश्य  की  घोषणा  की
 गई

 है  उसको  मैंने  ध्यान  से  पढ़ा  ह ै।  लेकिन  लगता

 सरकार  अभी  जिस  चीनी  नीति  पर  चल रही है  ag  बिल्कुल  मिल  चालकों  के  सामने
 है  कि

 भारत

 साष्टांग  दंडवत  है  और  उनका  मुह  ताक
 रही

 हैसियत  मालिक लोग  क्या  कहते  उनकी  कृपा
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 मामा  च्  न

 रहती  है  कि  दया  हम  पर  है  कि  नहीं  ।  सही  माने  में  यह  नीति  किसान  विरोधी है े  और  मिल

 मालिकों को  छट  पर  छुट  देने  को  2 है  ।  वफर  स्टाक  बनाया  जाय  ठीक  है  ।  लेकिन  क  aT  स्थिति है
 तरानों की

 ?  माप  किसान  परिवार  से  आते  यू०  पी०  महाराष्ट्र  में  गन्ना  होता है  तो

 पिछले  साल  15  लाख  टन  से  भी  अधिक  गन्ना  खेतों  में  सूख  जला  दिया  गया  गौर  आपने

 मिल  मालिकों  को  सुविधाओं  पर  सुविधायें  इनसेन्टिव  टैक्सों  में  छूट  दी  फिर  मो

 जेशन  के  नाम  पर  छूट  दी  गई  ।  लेकिन  किसानों  का  गन्ना  सूख  गया  उसके  लिये  दर्दे  आपको  हुआ
 कि  नहीं ?  नहीं  gar  प

 कल  माननीय  पासवान  जी  ने  कहां  at  कि  पिछले  साल  गन्ना  उत्पादकों  का  करोड़ों रु०
 मिल  मालिकों  पर  बाकी  है  ।  वसूली  के  लिये  कया  हो  रहा  है  ?  आप  क्या  पंगु  हो  गये  है  ?  पीस  मार्चे
 करने  वालों  हड़ताल  करने  वालों  पर  तो  भाप  भाई०  मान  लगाते  हैं  लेकिन  गन्ना

 सानों  का  जो  पैसा  मिल  मालिकों  पर  बाकी  है  उसकी  वसूली  के  लिये  भाप  क्यों  नहीं  सर्ती

 हमारे  यहां  मोतिहारी  मझौलिया  बारा  चकिया  में  किसान  दुखी  उनको  नहीं  लगता  कि  गन्ने
 की  खेती  से  उनका  काम  चलेगा  ।  इस  साल  राज्य  सरकारों  ने  मांग  की  है  कि  गन्ने  की  कीमत

 Go  की  जाय  ।  आप  ऐलान  कीजिये  fe  किसानों  को  गन्ने  की  कीमत  30  रु०  क्विंटल  देने  जा
 रहे  हैं  ।  किसान  जो  गन्ना  पदा  करते  हैं  उसमें  लगी  कीटनाशक
 दवाओं  की  श्रम की  कीमत  में  कोई  कमी  नहीं  फिर  क्यों  किसान  को  उसके  गन्ने  की
 कीमत  कम  मिले  इस  साल  ?  इसका  कोई  कारण  नहीं  है  ।  इसलिये  राज  ही  ऐलान  कीजिये  उससे
 किसानों  में  विश्वास  पैदा  होगा  कि  अच्छी  कीमत  गन्ने  की  मिलेगी  ।  ey

 ४

 दूसरी  बात  यह  है  कि  मिल  मालिक  कांट  पर  तोल  में  गड़बड़  करते  हैं  ।  किसान  बैलगाड़ी
 पर  गन्ना  लातां  दो  दिन  उनको  तोल  के  लिये  इंतजार  करना  पड़ता  उनके  लिये  कोई
 शैड  की  व्यवस्था  नहीं  तोल  रिकवरी  में  गड़बड़ी  होती  है  ।  आप  चीनी  उद्योग  का  विकास
 चाहते  हैं  तो  अगर  भाप  सोचते  हैं  कि  मिल  मालिकों  को  केवल  सुविधायें  दे  कर  काम

 इससे  काम  नहीं  चलेगा  ।  आप  बफर  स्टाक  बना  रहे  हैं  तो  उसको  भी  मिल  मालिकों  के
 पास  a

 रखा  जायगा  इसके  लिये  भी  इनको  भोर
 सुविधायें

 दी  जायेंगी  ॥
 ह

 थ्  राष्ट्रीय  कांग्रस  ने  मांग  की  थी  कि  हमारी  सरकार  आयेगी  तो  चीनी  उद्योग  का  रा

 करण  हमारी  सरकार  करेगी  |  उस  मांग  को  क्यों  नहीं  मानते हैं
 ?  आप  स्पष्ट  कीजिये  कि  चीनी

 उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  भाप  चाहते  हैं  कि  नहीं  ?  देश  की  मांग है
 कि  चीनी  उद्योग  आज  ऐसी

 लत  में  पहुंच  गया  है  कि  उसका  राष्ट्रीयकरण  किया  जाय  ।  सरकार  गाते  की  नई  भोर  बेहतर
 वैरायटीज  विकसित  करने  के  लिए  क्या  कर  रही  है  ?  बिहार  में  इस  सम्बन्ध  में  कोई  तरक्की  ष्

 हुई  है  ।  हमारी  मांग है
 कि  हर  एक  चीनी  मिल  के  एरिया  में  एक  शोध  संस्थान  खोला  जाए  यह

 >  fe
 देखा  जाए  f कि  उस  क्षेत्र  विशेष  में  पानी  और  जल-वायु  की  क्या  विशेषता  वहां
 पर  गन्ने की

 कन
 खेती  के  विकास  और  किसानों  के  संरक्षण  के  बिना  ची

 नी  उद्योग  प्रगति  नहीं  कर
 जाए  |  ह |  |  नाज सकता  है  ।  किस किसानों  के  का  भुगतान  किया

 mm  पंगु
 बना

 दिया  गया
 .  55
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 अगर मिल-मालिकों  के  पास  किसानों  का  बकाया  रह  तो  उसका  सूद  चाहिए  ।  मंत्री

 महोदय  बताएं  कि  किस  मिल-मालिक  ने  सुद  के  साथ  किसानों  का  बकाया  दिया

 राव  बीरेन्द्र  सिह  :  इस  बारे  में  कई  घंटे  तक  बहस  हो  चुकी  है  ।

 श्री  कमला  मिश्र  मधुकर :  लेकिन  उस  बहस  से  फायदा  क्या  खोदा  पहाड़  और

 ल नकली  चुहिया  |  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  ।  उसका  कुछ  परिणाम  निकलना  चाहिए  |

 किसानों  को  सब  प्रकार  की  सुविधाएं  देनी  चाहियें  ।  उन्हें  उन्नत  बीज  और
 कीट-नाशक  दवाएं  नहीं  मिलती हैं  ।  गन्ने  के  तोल  में  गड़बड़ी  होती है  ।  केन  डेवेलपमेंट  डिपार्टमेंट  में  केन
 डेवेलपमेंट  आफिसर  भौर  केन  डेवेलपमेंट  इंस्पैक्टर  बैठे  हुए  लेकिन  वे  तमाम  लोग  मिल-मालिकों

 की  सेवा  करते  हैं  और  उनसे  पैसा  पाते  हैं  ।  मंत्री  महोदय  किसानों  की  सब  समस्याओं  को  हल  करें

 और  यह  ऐलान  करें  कि  हम  गाना-उत्पादकों  को  इतना  दाम  देने  जा  रहे  हैं  ।  गन्ने  के  दाम  में
 वृद्धि

 होने

 पर  ही  चीनी  उद्योग  का  विकास  हो  सकता  है  |  पिछले  साल  का  अनुभव  है  कि  गन्ना  किसानों
 _  के  खेतों  में  पड़ा  रह  उसकी  कटाई  नहीं  हुई  और  उसको  जलाना  पड़ा  |  इस  तरह  भागे  चल

 कर
 गर  ने  की  खेती  करने  में  किसानों  को  कठिनाई  होगी ?

 ही
 ०  2

 थ्री  राव  बीरेन्द्र  सिह  :  अब  की  बार  at  कठिनाई  नहीं  हुई  ?

 श्री  कमला  मिश्र  मधुकर :  कठिनाई  यह  है  कि  दाम  का  ऐलान  नहीं  हुआ  है  ।  मंत्री  महोदय
 दाम  का  ऐलान  तभी  यह  उद्देश्य  पूरा  हो  सकता है  ।  चीनी  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  किया

 जाए  और  गन्ने  का  भाव  35  रुपए  प्रति-किंबल  घोषित  किया  जाए  ।  आज  किसानों के

 .  लिए घ  डाली  मासू  बहाने  से  काम  नहीं  चलेगा ।  हमें  आशा  है  कि  मंत्री  महोदय  ये  सब
 .

 काम
 करेंगे  ।

 मैं  बफर  स्टाक  बनाने  का  विरोध  नहीं  लेकिन  इस  बिल  के  जरिये  चीनी  मिल-म
 मालिकों

 a
 जो  बहुत  सुविधाएं  दी  गई  उनका  मैं  विरोध  करता  हूं  ।

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  उपाध्यक्ष  कल  इस  विषय  पर  काफी चर्चा

 हो  चुकी  है  ।  कल  यहां  पर  जो  मामला  उठाया  गया  मैं  उसको  टच  नहीं  करूंगा  ।  4 4  at  को

 यहां पर
 जो  डीबेट  हुई  उसमें  मंत्री  महोदय  ने  सदन  को  आश्वासन  दिया  था  कि  ae  सैस  क्यों

 लगाया
 जा  रहा  है  और  उससे  किसानों  को  फायदा  होगा  ।  पिछले  सात  महीनों

 के
 से

 पता  चलता  है  कि  इस  सैस  का  फायदा  अगर  किसी  ने  लिया  वो  मिल-मालिकों ने नें  लिया
 कल  मंत्री  महोदय  ने  बताया  कि  किसानों  का  बकाया  6  करोड़  रुपए  से  बढ़  कर  33  करोड़  रुपये

 भु  बन पर  पहुंच गया  है  ।  य
 शद  जर क्  राजेन्द्र  कुमारी  वाजपेयी  पीठासीन

 उससे  फायदा  हुआ  मिल  मालिक  किसान  को  कोई  कायदा  नहीं  हुआ  है  ।

 मैं  माननीय  मन्त्री  मी  से
 दो  यत  व जानना  चाहता  हूं  ।  पहली  बात  तो  गह  कि  जो  भाप  सेस

 बढ़ाने  जा  रहे  हैं
 उसका  कोई

 इम्पक नादपेग कहे लि
 पड़ेगा  या

 नहीं  और
 उपभोक्ता को  तो  कोई

 परेशानी  नहीं  भायेगी ?
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 जैसा  कि  आपने  कल  भी  war  था  कि  किसानों  की  बकाया  राशि  दिलाने  में  आप

 अक्षम हो  जाते  आप  qe  का  पैसा भी  नहीं  दिला  पाते  हैं  तब  फिर  यह  सब  काम  करने  में  कसे

 सक्षम  हो  जाते  हैं  ?  भाप  लेवी  लगाते  हैं  ओर  मजदूरों  के  वेलफेयर  की  बात  भी  सोचते

 ar  ag  भी  चाहत ेहैं  कि  चीनी  उद्योग  का  विकास  अधिक  चीनी  का  प्रोडक्शन

 इसमें  कोई  दो  मत  नहीं  हैं  कि  ag  सब  दोना  चाहिए--लेकिन  चीनी  उद्योग  के  विकास  का  मतलब

 यह  नहीं  है  कि  चीनी  मिल-मालिकों  का  विकास  किया  जाए  ओर  दूसरी  तरफ  मजदूरों  का  विकास

 न  गन्ना  करने  वाले  किसानों  का  विकास  न  हो  और  उपभोक्ताओं  को  भी  परेशानी  हो  |

 यदि  ऐसा  होता  है  तो  इसका  कोई  मथ  नहीं  होगा  ।  इस  दुष्टिकोण  से  इस  मामले  में  अगर  आप

 किसानों  और  मजदूरों  को  लाभ  दिलाने  में  सक्षम  हैं  तो  आपको  यह  भी  सोचना  चाहिए  कि

 मालिक  किसानों का  जो  पैसा  नहीं  देते  जो  ब्याज  नहीं  देते  जिसमें  आपने  अपनी  लाचारी

 दिखाई  भाप  राज्य  सरकारों  पर  निसार  करते  हैं  भोर  आपके  लिखने  के  बावजूद  वे  उत्तर

 नहीं  देते  उसके  लिए  भी  आपको  विचार  करके  कदम  उठाने  चाहिए  ।  दक

 सभापति  महोदय  :  श्री  चित्त  बसु  ि

 ्य राव  alta  fag  :  आप  श्री  पासवान  से  कुछ  सीखें  |

 श्री  चित्त  बसु  :  मैं  नहीं  सीखूंगा  |

 राव  बीरेन्द्र  सिह  :  इस  आयु  में  भी  आप  सीख  सकते  हैं  ।

 श्री  चित्त  ag  :  जिस  विधेयक  पर  चर्चा  हो  wt  उसके  दो  पहलू

 ह

 एक  तो  हमारे  देश  में  चीनी  के  सुरक्षित  भंडार  बनाने  और  उपकर  को
 प्रति

 क्विंटल  5

 रु० से  बढ़ा  कर  14  रु०  करने  के  बारे  में  है  ।  पा

 भ  इस  विधेयक  के  गुणावगुण  पर  विचार  से  qa  जरूरी  है  कि  चीनी  a  स्थिति  भोर  मथ

 saa  था  पर  उसके  प्रभाव  को  देख  लिया  जाये  ।  मेरे  विचार  से  चालू  वर्ष  में  चीनी  का
 उत्पादन

 लगभग  84  लाख  टन
 a

 ~  राव  बीरेन्द्र  सिह :  84  लाख टन  से  अधिक है  ।  नि  ग्
 भ  थी  चित्त  बसु :

 पिछले  वर्ष  की  चीनी  9.93  लाख  टन  बची  हुई  थी  ।  इस  प्रकार  उपलब्ध
 चीनी  की  मात्रा  94  लाख  टन  थी  ।  इस  बारे  में  आन्तरिक  खपत  और  निर्यात  की  कुल  मात्र  भा  लगभग

 62  लाख  टन  होती  है  ।  राज  32  लाख  टन  के  लगभग  चीनी  का  सुरक्षित  भंडार  है  ।  यह  मान
 भी  लिया  जाये  कि  देश  में  खपत  अधिक  भी  होगी  तो  भी  यह  मात्रा  70  लाख  टन  से  अघिक  नहीं

 हो  सकती  ।  ऐसी  स्थिति  में  सुरक्षित  भंडार  का  प्रस्ताव  स्वागत  योग्य  मैं  तो  सदा  ag  मांग  भी

 करता  रहा  हूं  कि  चीनी  सम्बन्धी  अथेव्यवस्था  में  स्थिरता  लाने  के  लिए  सुरक्षित  भंडार  बताना

 की  स्थिति  का बहुत  जरूरी  है  ताकि  मूल्यों  के  घटने  बढ़ने  और  निर्यात  के  कम  अधिक  होने

 मुकाबल  किया  जा  सके  ।  लेकिन  प्रश्न  यह  है  कि  यह  भंडार  कितना  हो  |  आपके  पास  32  लाख

 अ  र्
 tains

 टन  का भंडार  है  ।  आशा  है  इस  बार  भी  उपज  भरपूर  होगी  ।  शायद
 गत

 सम  न  सय

 राव  बीरेन्द्र
 me  जरूरी  नवदीं  ।.

 न्य

 नश  a  >  स ्  ह  ी
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 ait  चित्त  ag  :  ऐसी  सम्भावना  है  ।  ऐसा  न  भी  हो  oy  ail ay  भी  ea  रे  पास  32  लाख  टन  तो

 है  a  यदि  उत्पादन  अधिक  हुआ  तो  भंडार  और  बढ़  जायेगा  ।  इससे  किसानों  में  भय  है  कि  उन्हें
 कई कभी  भी  उचित  मुल्य  नहीं  मिलेगा  ।  इस  पहलू  पर  भी  विचार  होना  चाहिये  |  अतः  मेरा  सुझाव  है भी

 ड

 कि  भंडार  को  केवल  5  लाख  टन  तक  सीमित  न  करके  उसे  अधिक  बढ़ाया  जाना  चाहिये  ।

 =  राव  बिरेन्द्र  सिह  :  ag  तो  ठीक  बात  है  ।

 श्री  चित्त  बसु  :  एक  सेन  समिति  1965  में  बनाई  गई  थी  जिसने  चीनी  के  सुरक्षित
 भंडार  सम्बन्धी  विचार  किया  था  ।  जहां  तक  मुझे  स्मरण  है  इस  समिति  ने  सिफारिश

 की  थी  कि  कुल  उत्पादन  का  33%  भंडार  के  रूप  में  रखा  जाये  ।  स्पष्ट  है  कि  यह  सिफारिश  चीनी

 मूल्यों  के  मुकाबले  में  मूल्यों  में  स्थिरता  लाने  के  बारे  में  है  ।  94  लाख  टन  का  भाग  लर

 लाख  बनता  है  |  लेकिन  सरकार  अब  केवल  5  लाख  टन  का  भंडार  चाहती है  ।  इस  पर  मुझे  आप  |

 है  ।  यदि  सरकार  मुनियों  में  स्थिरता  लाना  चाहती  यदि  उसे  किसानों  से  सहानुभूति  है  तो

 कार  को  सुरक्षित  भंडार  में  चीनी  की  मात्रा  बढ़ानी  होगी  ।
 ई

 ।
 i
 i  थ्री  वृद्धि  चन्द्र  जेन  :  वे  उपकर  बढ़ा  देंगे  ।

 श्री  चित्त  बसु  :  विधेयक  का  दूसरा  पहलू  उपकर  को  5  रु०  प्रति  किंबल  से  बढ़ा  कर  14

 रु०  प्रति  क्विंटल  करना  है  ।  यह  उपकर  भंडार  के  अनुरक्षण  की  लागत  को  पूरा  करने  के  लिए  है  |

 इसे  कोन  सहन  करेगा  वहीं  मिल  मालिक  i  योजना  में  उपबंध  है  कि  चीनी  का  सुरक्षित  भंडार  चीनी

 मिलों  में  ही  रखा  जाये  ।  भंडार  अलग-अलग  स्थानों  पर  रहेगा  न  कि  किसी  एक  जग  पर

 कार्य  के  लिए  आप  चीनी  मिलों  को  कुछ  राशि  दे  रहे  हैं  जब  कि  बैंक  से  इन  मिलों  को  100  प्रतिशत

 ऋण  अनुरक्षण  हेतु  मिलेगा  ।  पैसा  तो  मिल  मालिकों  की  जेब  में  चला  जायेगा  ।  कौर  आप  इतने

 उदार  हैं  कि  उन्हें  और  पैसा  भी  दे  रहे  हैं  ।  इतना  ही  नहीं  आप  उन्हें  ब्याज  भी  दे  रहे
 हैं  ।  शायद

 आप  मेरे  से  नाराज  भी  हो  जायें  ।

 कल  श्री  राम  विलास  पासवान  ag  तथ्य  स्पष्ट  कर  रहे  थे  कि  गन्ना  उत्पादकों को  83

 करोड़  रु०  देना  वाकी  है  ।  आप  मिल  मालिकों  से  यह  पैसा  तो  दिला  नहीं  सकते  arg

 सरकारों  को  इस  दिशा  में  कार्य  करने  के  fray  नहीं  कह  सकते  |  लेकिन  मिल  मालिकों की  भोर

 माप  काफी  उदार  हैं  ।  -

 _  राव  बीरेन्द्र  सिह  :  मिल  मालिक  बैंक  को  जो  ब्याज  देंगे  उसके  लिए  उन्हें  पैसा  दिया  जा

 रहा  है
 ।

 श्री  चित्त  बसु  :  भाप  बैंकों  को  ब्याज  दे  रहे  हैं  न  कि  मिल
 मालिकों  को  जो  कि  ब्याज

 देते हैं  ।  .  >

 राव a  ठद्  fag  किसी  को  तो  देना ही  है  ।

 श्री  faa  बसु  :  विधेयक  में  व्यवस्था है  कि  बैंक  वित्त  situ  कहेंगे  ।  बैंक  कुछ  —  लेंगे

 गेर  उसका  भुगतान  सरकार  उप-कर  बढ़ा  कर  करेगी  ।  यह  वसूली  50.50  से  51  करोड़  रुपये  तक

 की  grit  |  एक  जातिगत  वसूली  लागत  को  घटाकर  यह  50.50  करोड़  रुपये  होगी  ।  50  करोड़
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 रुपया  आप  उपभोक्ताओं  से  ले  रहे  हैं  ।  चीनी  का  मुल्य  बढ़  जाएगा  |  और  इसका  भार  परवा

 को  उठाना  होगा  ।  इसका  कुछ  भार  जितनी  चीनी  का  आप  उपयोग  करेंगे--आापको  भी  उठाना
 ्

 होगा  ।  चीनी  का  मूल्य  बढ़ने  से  नहीं  रोका  जा  सकता  ।  चीनी  पर  अतिरिक्त  उप-कर  लगा  कर

 हनी  मिलों  को  मुआवजा  देने  के  लिए  घन  राशि  इकट्ठा  की  जाएगी  ।  लगता  है  यह  पर्याप्त  नह

 उनको  मुआवजा  देने  के  लिए  एक  भोर  निधि  बनाई  जा  रही  है  ।  अतिरिक्त  उत्पादन  के

 जद  हमारे  पास  क्रय  शक्ति  नहीं  है  ओर  हम  भारिक  चीनी  का  उपभोग  नहीं  कर  सकते  ।  गरी

 जनता  गरीब  वे  चीनी  नहीं  खा  अतः  इसे  आवश्यकता  से  अघिक  उत्पादन  नहीं  कह  सकते

 aa  भी  उत्पादन  कम  ही  है  ।  लोगों  की  आवश्यकता  की  वृत्ति  के  लिए आगे  उत्पादन  बढ़ाने  की  और

 आवश्यकता  है  ।  क्रय  शक्ति  के  अभाव  में  लगता  है  कि  उत्पादन  अधिक है  i  इस  स्थिति  को

 शद  भर  समाजवादी  अर्थव्यवस्था  ही  दूर  कर  सकती  है  ।

 इस  बात  का  डर  है  कि  अधिक  उत्पादन  होने  के  इस  तथ्य  को  देखते  हुए  उत्पादक  कम  गन्ने

 का  उत्पादन  करें  ।  मैं  यह  आश्वासन  चाहता  हूं  कि  उत्पादकों  को  लाभप्रद  मूल्य  मिले
 नगा ।

 कृषि  मुल्य  आयोग  लागत  मूल्य  को  ध्यान  में  रख  कर  लाभप्रद  मूल्य  की  सिफारिश करे tar  जिससे

 गन्ना  उत्पादकों  का  भय  दूर  हो ।

 गन्ने  की  खरीद  अनि वा यें  रूप  से  एकाधिकारी  ढंग  से  की  जाए  ।  यह  काम  सरकार  करे

 तथा  उसकी  पिराई  मिलों  से  कराए  और  चीनी  के  रूए  में  उसे  बाजार  में  बेचे  ।  मैं  राष्ट्रीय  करण

 _  करने  की  बात  नहों  कर  रहा  हूं  ।  महाराष्ट्र  में  जिस  प्रकार  सरकार  रुई  की  खरीद
 कद  रही

 हैं
 उसी  प्रकार  गन्ने  की  खरीद  भी  एकाधिकारी  ढंग  से  की  जाए  |

 राव  बीरेन्द्र  सिह  :  क्या  कपास  भोर  गन्ना  एक  ही  चीज  है  ।

 श्री  चित्त  बसु  :  लाभकारी  मुल्य  की  बात  मैं  इस  लिए  कह  रहा  हूं  क्योंकि  वे  मिल-मालिकों
 के  प्रति  उदार  हैं  ।  किसानों  का  कहना  है  कि  1  क्विंटल  गन्ने  से  10  कि०  चीनी  बनती  है  ।  उत्तर
 प्रदेश  चीनी  मिल  मालिकों  का  कहना  है  कि  एक  विवंटल  गन्ने  की  पिलाई  में  4  रुपये  लगते

 आपके  राज्य  में  गन्ने  का  मूल्य  22  रुपया  है  जबकि  कृषि  मुल्य  आयोग  का  मुल्य  उससे  कहीं  कम

 इसका  मथ  है  कुल  26  रुपये  की  लागत  होती  है  पर  10  कि०  चीनी  का  मूल्य  क्या  मा

 मंत्री  के  कथन  के  अनुसार  5.50  प्रति  किलो ०  के  भाव  से  ag  55  रुपये  आता  है  |

 ै ठ एक  क्विंटल  गन्ने  से  मसिल  मालिक  29  रुपये  का  लाभ  कमाता  यह  भौद्योगि

 शोषण  ।  मिल  मालिक  को  55  रुपये  मिलते  हैं  ।  भर  उत्पादक  को  22  रुपये  1  क्या  यह न्याय  है  ?

 क्या  यह  समाजवाद  है  ?  क्या  यह  लोक  तंत्र  है  ?  कया  यह  किसान  हितकारी  नीति है  |
 यह

 पतियों  का  fat  करने  वाली  नीति  है  ।  सरकार  अपनी  इस  नीति  को  बदले  ।

 राव  बिरेन्द्र
 :  मैं  आपको  एक  चीनी  मिल  शुरु  करने  की  सलाद

 a

 उसके  लिए  मैं

 मापकों  लाइसेंस  दूंगी  |  तब  आपको  पता  चलेगा  ।

 श्री  चित्त  बसु  :  मुझे  अपने  दल  के  सूची  कालिक  भ  के  कुछ  नहीं  चाहिए  ।  इसके

 अतिरिक्त  भोर  कुछ  नहीं
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 तारता
 श्री  tate  मसुद  :  मोह  मोहतरम  राव  बीरेन्दर  सिंह  साहब

 गाज  कुछ

 गुस्से में  मालूम  पड़ते हैं  ।  को  ं

 श्री  राव  बीरेन्द्र  सिह  :  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  ।  ्
 ः  श्री  रशीद  मसुद  :  वजह  पता  नहीं  कया  लेकिन  मैं  उनको  ज्यादा  गुस्से

 त  का
 मौका  नहीं

 fas  कुछ  खास  मुद्दों  की  तरफ  उनका  ध्यान  आकर्षित  करूंगा  |  द्र

 |  हम  यहां  नुमाइंदे  हैं  अवाम  पब्लिक के  और  जब्र  हम  नुमाइंदगी  करते  हैं  तो  मिल  भोरसे

 की  भी  करते  इसमें  शक  की  बात  नहीं  है  ।  नुमाइंदगी  मजदूर  की  भी  करते  = ष  कौर  किसान  की

 मी  करते  हैं  ।  जब  भी  हमारे  सामने  कोई  चीज  आती  है  तो  उसको  हम  देखते  हैं  ।
 प्र से  हमें  यह  देखना  पड़ेगा  कि  उस  का  फायदा  किन  लोगों  को  पहुंच  रहा  है  ।  क्या

 ऐसा
 तो

 न  हीं  है  कि  उसक  फायदा  चन्द  उंगली  पर  गिने.जाने  वाले  लोगों  को  हो  रहां  है  ।  क्या
 ऐसा

 तो

 नहीं
 है  कि है  कि  उसका  फायदा  उन  लोगों  को  हो  रहा  है  जिनके  बारे  में  अमूमन  यह  कहा  जाता  है

 इलैक्शन  क  दिनों  में  वह  बहुत  काम  की  चीज  है  या  उन  लोगों  को  हो  रहा  है  जो  इस  मुल्क  की
 ह

 ]  सियासत  को  बदलने  में  काम  भाते  हैँ  तो  हमें  यकीनन  तौर  पर  उस  पर  एतराज  ५ होगा  ।

 इस  बिल  को  देखने  के  बाद  यह  अन्दाज  होता  है  कि  सरकार  मिल  sad  को

 ..  फायदा  पहुंचाना  चाहती  है  ।  उनकी  भी  कुछ  परेशानियां  दिक्कतें  वे  दुर  होनी
 मसलन  इसमें  जो  माडर्नाइजेशन  भोर  रिहेबिलिटेशन  मिल  की  बात  कही  गई  मैं  समझता  ं

 लों  को  मार्ड्नाइज  करना  उनकी  कैपेसिटी  को  भी  बढ़ाना  चाहिए  क्योंकि  उसकी

 डाइरेक्ट  तरक्की  से  किसान  की  तरक्की  होगी  ।  जब  भाप  मिल-ओने  को  इतना  रुपया  चाहते
 उनकी  मदद  करना  चाहते  हो  तो  हमारी  सरकार  को  उन  गरीब  किसान  और  मजदूरों  की तरफ

 भी  देखना  चाहिए  ।  आपने  बताया  था  कि  83  करोड़  रुपया  एरियर्स  में  पड़ा  हुआ  है  ।  सन्  1977

 सू

 _
 में  भी  मैंने  यह  मसला  इस  सदन  में  उठाया  था  और  तब  भी  यह  एश्योरेंस  दिया  गया  था  कि  राज

 के  बाद  जो  किसान  हैं  उनका  जो  एरियर  मिल-मालिकों  को-आपरेटिव  की  तरफ  तो  जब

 किसान  को  पैसा  दिया  उसके  साथ  सूद  भी  दिया  जायेगा  ।  कैलर
 Sto  एन ०  जी०  रंगा  :  ब्याज  नहीं

 ?  ध्

 श्री  रशीद  मसुद :  मैंने  उस  वक्त  भी  कहा  था  ate  राज  फिर  कह  रहा  हूं  कि  किसान  इस
 क  की  बदकिस्मत  कौम  है  ।  मैं  तो  किसान  को  एक  कौम  कहता हूं  ।  जब  उसके  ऊपर  सरकार

 या  बैंक  का  पैसा  होता  उसके  जानवर  बेच  दिये  जाते  उसको जेल  में  डाल  दिया  जाता  है  ॥

 ft  जब  उसका  पैसा  मिल-मालिक  पर  होता  है  तब  उसका  कोई  हल  नहीं  होता  है  ।  जब  वह  अपना  गन्ना

 ड ब्यान  चुकता है
 तब  उसे  कोई  इन्टरेस्ट  नहीं  मिलता  है  ओर  उस  गरीब  को  बन्द  कर

 देते

 नने  वाला
 कोई  नही ंहै  ।  मिन-नसं  argh  नोटिफिकेशन  का  खुल्लम-खुल्ला  ee

 a

 करते  हैं

 तब  उन्हें  कोई  पूछने  वाला  नहीं  तब  तहसील  का  कोई  आदमी  नोटिस  लेकर  जा
 नाला  नहीं  है  कि

 aq  का  मजा  मिलना  चाहिए  ।  तक
 उन्हें भी  ह  एल  के  कि

 उठाया  we
 उठया  है

 ।
 नहा मेरे

 कुछ
 साथियों

 ने
 जो

 मामला
 उ
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 ~  शश  की  भी  जरूरत  2  मापने  UseaqeMT  ag

 नइ  है  मिल  वहां  wana

 1@  किया  है  ।  हमारा  अपने  यहां  सहारनपुर  का  त  stat  है  कि  जिन  मिल्स  की
 इस्तेमाल

 हीं  समझी  जाती  उनकी  मिनिमम
 सिटी  1250  लाख  टन  वे  मिल  कोई  ज्यादा  प्रॉपिटेबल  न

 नी  चाहिए  ।  मैंने  एक  खत  भी  मिनिस्टर  सद्दाम  को
 लिखा कैपेसिटी  दो  हजार  लाख  टन  तक  पहुंच

 उम्मीद  है  उन्हें  मिला  होगा  |
 दाज  होता  है  कि  कोई  खास  ean

 मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  इस  बिल  से  यह  भर

 को  फायदा  पहुंचाने  के  लिए  ag  बिल  लाया  गया  मैं  मा  फ ही  चाहता  अगर  मेरी  यह  बात  री

 नों  को  राहत  पहुंचाने  वाली  बात  हो  सकती  वह
 है  ।

 लगी  हो  ।  इसके  अन्दर  जो  किस

 आपका  ag  नोटिफिकेशन  है  कि  जिन  मिल्स के  ऊपर  10  फीसदी  से  ज्यादा  किसानों  का  बकाया  रह
 न्

 उन  मिल्स  को  एडमिनिस्ट्रेशन  गवर्मन्ट  टेक-अप  कर  लेगी  ॥

 ज्यादातर  मिलें  भज  ऐसी  हैं  जिन  के  ऊपर  किसानों  का  दस  परसेंट  से
 मैं  समझता  हूं

 ज्यादा  बकाया  है  लेकिन  उनके  खिलाफ  कोई  एक्शन  नहीं  लिया  गया  गाज  भी  किसानों  को

 मामूली  से  कर्जे  के  लिए  तहसील  के  लाक  ase  में  बन्द  कर  दिया  जाता  है  ।  कानून  के  मृत

 ca
 अगर  वह  कज  अदा  नहीं  कर  पाता  है  ।  लेकिन  किसानों  का  पैसा  आपके  नोटिफिकेशन  के

 ा
 बिक  उस  लिमिट  से  भी  ज्यादा  है  जो  आपने  तय  की  है  तो  क्यों  नहीं  उनके  खिलाफ  एक्शन  लिया

 जाता  है  ।  कोई  न  कोई  उनके  खिलाफ  एक्शन  जरूर  होना  चाहिये  ।  उनको  भी  एहसास  होना  चाहिये
 ि  os

 कि  किसानों  का  गरीबों  का  कोई  नाम  लेने  वाला  उनका  भला  सोचने  वाली  सरकार  है  ।
 *

 एक  टैपिंग  का  सिलसिला  होता  एनुअल  टैपिंग  होता  है  ।  उस  में  मिल  ata  के  नुमाइंदे
 ~

 होते  किसान  यूनियनों  के  होतें  गवर्नमैंट  के  होते  बैंक्स  के  होते  हैं  ।  वहां  पर  एक  एग्रीमैंट

 हो  जाता  है  कि  इस  साल  में  इतना  रुपया  बैंक  एडवांस  मिलों  को  कुछ  रुपया  एडवांस

 भी  उस  में  से  दिया  जाएगा  ।  हमारे  यहां  भी  6-7  मिले ंहैं
 लेकिन  माज

 कुछ  रुपया  यूनियनों  को
 ठ  fe  यह

 कोई  पैसा  उनको  नहीं  मिला  यूनियंज  को  नहीं  मिला  है  ।  इसके  बरअक्स  होता  यह
 =

 जो  भापका  कानून  है  कि  deg  दिन  के  अन्दर  किसान  का  पेमैंट  हो  जाना  चाहिये  इस  चौ  दह  दिन
 ण  क नके

 के  अन्दर  तो  होता  ही  नहीं  है  और  अब  एक  नया  सिलसिला  शुरू  हो  गया  है  ।  कानून  किसा

 लिए  मिल  ata  फे  बड़े  आदमियों  के  लिए  नहीं  है  ।  किसान  युनाइटेड  नहीं  ag

 मजबूर  वह  कोई  द... एफटेंस  कर  नहीं  सकता  हंगामा  कर  नहीं  सकता  पैसा  दे  कर

 लड़वा  नहीं  सकता  है  क्योंकि  उसके  पास  पैसा  नहीं है  ।  मिलों  की  तरफ  से  उनको  चेक  काट

 जाते  हैं  ।  किसान  के  नाम  चेक  काट  दिए  जाते  हैं  ताकि  पकड़े  न  जाएं  ae  किसान  चेक  लिए

 हुए  घूमता  फिरता  रहता  है  लेकिन  पेमैंट  उसका  नहीं  वह  भुनता  नहीं  है  ।  चौदह  दिन  के
 मैं

 अन्दर  भूगतान  हो  जाना  चाहिये  यह  आपका  कानून  कहता  एक  पेसेफिक  मिसाल

 देता हूं  ।  हमारे  यहां  देवबन्द  की  मिल  है  ।  उस  पर  99  लाख  रुपया  हमारे  किसानों  का  बकाया है  ।

 उन्होंन  ह ३  स  जुलाई  को  चैक  काट  दिया  ॥  नौ  अगस्त  तक  सिर्फ  34  लाख  का  पेमैंट  हुआ  ।  माज  भी

 हो  रहा  दे  ।  खुल्लम-खुल्ला  कानून
 किसान  लोग  अपने  चैक  लिए  हुए  फिर  रहें  उनको  पेमैंट  नहीं

 करने  पर Le  ह द  किसान को  at

 क
 उल्लंघन  हो  रहा  है  लेकिन  क

 ई
 एक्शन

 नहीं  |
 कानून

 का  उल्लंघन

 -
 वद  61



 चीनी  उपकर  a  16  1982

 चीनी  विकास  निधि  सीध ेय
 cs  कन्नड

 म

 —

 जेल हो  सकती  है  लेकिन  यहां  मिल-मालिकों  को  तो  मजीद द  रात  दी  जा  ची
 हें  इसके  बजाय

 उनको  भी  जेल  का  मुंह  आपको  दिखाना  चाहिये  ताकि  उनको  भी  अंदाजा  हो  सके
 लूत

 का

 उल्लंघन  करने  पर  क्या  होता  है  ।  पूरे  का  पूरा  आप  तो  पता  चलेगा  कि  किसान  को  कोई
 फायदा  नहीं  मिल  रदा  है  ।

 मापने  स्टेटमैंट  आफ  भावजैक्ट्स  एंड  रिजाज  में  खुद  माना  है  कि  stad  कुछ  बढ़ी  ।  मैं
 पूछना  चाहता  हुं  कि  कीमतें  बढ़ेंगी  तो  उनका  असर  किन  लोगों  पर  पड़ेगा  ?  हिन्दुस्तान  की  95
 सेंट  से  भी  ज्यादा  आबादी  पर  किसानों  को  राहत  न  दिए  जाने  दोनों  को  मिला

 किसानों  को  और  कंज्यूमजें  को  मिला  कर  ।  इसके  बारे  में  भी  आपको  सोचना  चाहिये  ।  सका
 पैसा  किस  तरह  से  मिलो ंसे  निकलना  चाहिये  ?  सेंटर  का  इसके  बारे  में  कानन  नह  a

 सकता  है  तो  माप  स्टेट्स  को  कहें  कि  वे  कानून  बनाएं  ।  जहां  चीनी  मिलें  हैं  वहाँ  तो  ज्यादा  तर
 आपकी  पार्टी  की  ही  सरकारें  हैं  ।  उनको  आप  कह  सकते  हैं  कि  वे  सैट  आफ  का  कानून  बना  सकती

 जिन  के  पास  गन्ने  के  पैसे  की  पर्चियां  मौजूद  हैं  कौर  उनके  ऊपर  कर्ज  भी  है  उनको  तो  कम  से
 जेल  न  भेजा  वे  आकर  अपनी  पर्चियां  तहसील  में  डिपाजिट  कर  ताकि  उनको  जेल

 नहों
 कौर  उनका  कर्जा  सैट  ars  हो  जाए  ।  इस  तरह  का  कानून  क्या  बन  नहीं  सकता

 एक  और  मिसाल मैं  देता  हूं  ।  यह  सुद  के  बारे  में  है  1978
 में  भानु

 प्रताप  सिंह  जी  स्टेट

 मिनिस्टर थे  ।  उन्होंने  एलान  किया  था  कि  किसानों  का  जो  पैसा  बकाया  है  मिलों  की
 a  wlasifesr  की  तरफ  उस  पर  उनको  सूद  दिलाया  जाएगा  ।  वह  सूद  आज  तक  नहीं

 लला  है  |

 a  मैं  इस  में  ज्यादा  नहीं  जाऊंगा  fam  इतना  कहना  चाहूंगा  कि  इन  चीजों  पर  आप
 ध्यान  दें  ।  एक्स पेंशन  का  भी  होना  चाहिये  |  कोन  सी  एजंसीज  होंगे  जो  इस  तरीके  से  क्लिंटन

 होगा  उसके  लिए  जिम्मेवार  होंगी  ?  यह  साफ  नहीं  है  या  मैं  इसको  समझ  नहीं  सका  ह x  किस
 तरह  पर  भाप  इसके  डिस्ट्रीब्यूशन  का  फार्मूला  वाल्व  करेंगें  जो  लोगों  को  मिलों  को  देना  होगा ?
 कपा  क्राइटीरिया  होगा  जो  माडर्नाइजेशन  या  एक्स पेंशन  के  लिये  माप  बढ़ायेंगे  ?  यह  ct  चार  चीजें
 सी  जिन  पर  सोचने  की  जरूरत है  |

 जब  आपने  यह  कर  दिया  और  बिल  लाये  हैं  तो  कुछ  न  कुछ  जब  डिस्ट्रीब्यूशन  का
 2 मसला  इसमें  कोई  कमेटी  ऐसी  होनी  चाहिये  जिसमें  किसानों  के  नुमाइन्दे  भी  शामिल

 मैं  माफी  के  साथ  कहना  चाहता  हूं  कि  हमें  शक  है  कि  ag  ईमानदारी  के  साथ  उन्हीं  लोगों  को
 मिलेगा  जिनको  इसकी  जरूरत  है  ।  लिहाजा  जब  कमेटी  एसेस  करें  कि  किन-किन  मिल  का
 एक्स पेंशन  भर  माडर्नाइजेशन  होना  चाहिये  ओर  उसमें  किसानों  के  नुमाइन्दे  भी  रहें  ताकि  कि सान
 भी  महसूस  करें  कि  जिस  मिल  में  वह  पना  गन्ना  बेचता  वह  ठीक  हो  सकता  है  भाप
 सब  कमेटी  मिल  के  लेबल  पर  बनायें  उनके  पास  a  रिकर्मेंडेशन  भाये  कि  यह  खराबी  है  मैं

 जानता हु
 कि  किसान  अभी  तक  उतना  पढ़ा  लिखा  नहीं  है  कि  टंक्नीशियन्ज  गर  ब्यूरोक्रेसी  के

 में  अपनी  राय  इजहार  वहां  से  तो  वही  रिक्मैंडेशन्ज  जायेंगी  जो  ब्यूरो केसी

 मिल ल  aad ql  लेकिन  इनके  नुमाइन्दे  रहने  पर  इतना  जरूर  होगा  कि  कल  किसान  को  जब
 es

 ee
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 $e
 हे अहसास  राज  किसान  के  बच्चे  मी  पढ़  ठें  जब  पढ़-लिखकर  afar  डी  भावा  तो

 सारी  बातों  को  समझने  लगेंगे  तो  लि  समझता  हूं  कि  उन्हीं  मिलों  को  ag  पैसा  एक् सैप शन  मोर

 माडर्नाइजे
 नेशन  के  लिये  मिलेगा  जिन  को  Fert  ईमानदारी  से  समझेंगे  कि  ag  किसान  को  खिदमत

 कर  रहे  हैं  ।  उन  मिलों  को  नहीं  मिलेगा  जो  किसान  समझ  रहा  है  कि  उनके  मालिक  किसानों  को

 लूट  रहे  हैं  ।

 मैंने  मिसाल  दी  है  देवबन्द  के  मिल  माप  वहां  की  इन्क्वायरी  कर  क्या  हाल लत  है
 इसमें  अगर  भाप  किसानों  के  डेवलपमेंट  के  लिये  भी  कुछ  प्रावीजन  रख  दें  तो  aga  अच्छा

 बाकी  सारी  चीजें  गद्दी  जा  चुकी  मैं  रिपीट  नहीं  करना  चाहता  हूं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  आप  os

 दिल  से  गौर  करेंगे  ताकि  किसान  के  इन्टरेस्ट  की  बात  इसमें  झा  जाये  ।

 मापने  बफर  स्टाक  का  भी  बताया  कि  32  लाख  टन  के  करीब  बचता  है  क्योंकि  आपकी

 कंजम्पशन  55,56  लाख  टन  है  इसलिये  32  लाख  टन  तो  बचता  भर  आप  5  लाख  टन

 गौर  चाहते  हैं  ।  अगले  साल  का  अच्छा  रहेगा  और  ज्यादा  हो  जायेगा  ।  यह  साइकिल  4,5  साल

 के  बाद  आती  है  उसमें  कमी  पूरा  हो  सकती  है  ।

 =  जब  बफर  स्टाक  करना  भाप  शुरु  करेंगे  और  मुस्तकिल  फीचर  बना  लेंगे  कि  स्टाक के  लिये

 खरीदना
 हि

 तो  उसमें  ag  पासिब्लीटीज  भी  देखनी  चाहिये  कि  कहां-कहां  हम ए
 lad सकते हैं

 &
 faa  तरह  से  आयल  प्रोसेसिंग  acts  ने  अपनी  एसोसियेशनज  बनाली  हैं

 एक  के

 लिये  आप  भी  शुगर  प्रोडयूसिंग  कटरीज  की  एसोसियेशन  बना  लें  तो  मिलकर  इन्टरनेशनल  प्राइस

 को  कन्ट्रोल  कर  सकेगा  ताकि  हर  areal  को  अपने  यहां  से  एक्सपो  करने  में  परेशानी  भोर

 दिक्कत  न
 हो

 ।

 इसलिये  इस  पर  भाप  गौर  कयों  नहीं  इंडिया  इस  मामले  में  इनीशियेट  करे  कि

 ल इंडस्ट्री  की  एसोसियेशन  बने  ।

 इसके  साथ  मैं  इस  बिल  का  भाषा  समर्थन  करता  हूं  मोर  आधा  विरोध  करता  हूं  ।

 राव  बीरेन्द्र  सिह  कटरीना  का  नेशनल  शुगर  एग्रीमैंट  उसके  मुताबिक  होता

 Sto  एन०  जी०  tat  मैं  इस  विधेयक  के  पक्ष  में  मैं  सरकार  की

 नीतियों  का  पक्षधर  हूं  ।  इस  नीति  के  अनुसार  निर्धनतम  उपभोक्ताओं  तथा  निम्नतम  किसानों के

 बीच  संतुलन  बनाने  की  कोशिश  की  गई  है  ।  इसी  बीच  faa  मालिकों  को  हतोत्साहित  नहीं  किया

 जाना  चाहिए  ताकि  वे  कारोबार  छोड़ दें  ।  लेकिन  स्पष्ट  बात  यह  है  कि  न  केवल  इस  सरकार ने

 बल्कि  जनता  सरकार  ने  भी  यहीं  बात  कही  थी  ।  उन्होंने  भी  इसी  नीति  का  पालन  किया  था

 - att  वृद्धि  चन्द्र  जेन :  लेकिन  वे  प्रगतिशील  नहीं  थे  ।  w

 प्रो०  एन ०  जी०  रंगा :  साथ  ही  किसान  सन्तुष्ट  नहीं Fi  मिल  मालिक  संतुष्ट  नहीं र निर्धनतम  किसानों  की  बहुत  सीमा  तक  ठीक  सेवा  की  जा  रही
 a

 औद्योगिक  जो  चीनी  उद्योग  में  कार्यरत  ् संतुष्ट  नहीं हैं  ।
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 मेरे  माननीय  मित्र  sit  चित्त  बसु  चीनी  मिलों को
 दोष  देंगे

 और  उसके  बाद  कहेंगे

 कि  वे  लोग  ही  पैसा  बना  रहे  हैं  ।  सभापति  मैं  अपने  किसानों  को  सहकारी  चीनी  मिल

 सहयोगी  समिति  संगठित  करने  के  लिये  मना  रहा  लेकिन  हमें  उन  स्थानों  पर
 सफलता  नहीं

 मिली  है  जहां  हम  किसानों  के  नाम  में  लाइसेंस  प्राप्त  करने  की  स्थिति  में  थे  यह  aga  ही  मुश्किल

 काम  है

 यदि  विलम्ब  होता  तो  वे  पर्याप्त  संख्या  में  पूंजी  शेयर  इक्ट्ठा  नहीं  कर  सकते  ताकि  काम

 भागे  बढ़ाया  जा  सके  |  जहां  कहीं  उन्हें  थोड़ी  बहुत  सफलता  मिली  है  वहां  वे  चीनी  मिल  स्थापित

 करने  के  लिए  पर्याप्त  निधि  जमा  करने  में  सरकारी  विशेषज्ञों  का  समाधान  नहीं  कर  सके  ।  इस

 समय  चीनी  मिल  स्थापित  करना  एक  बहुत  बड़ी  बात  करोड़ों  रुपये  की  जरूरत  होतीं  है  ।

 चीनी  मिल  स्थापित  करने  में  लगने  वाले  कुल  धन  का  लगभग  75.0  प्रतिशत  सरकार  द्वारा  स्थापित
 थ  विभिन्न  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  खर्च  किया  जाता  है  ।  लेकिन  जो  व्यक्ति  इन  वित्तीय  संस्थाओं  के

 प्रभारी  वे  ऐसी  शर्तों  निर्धारित  करेंगी  कि  सहकारी  समितियों  के  ग्रहों  अथवा  किसानों  के  समुह
 उन  सभी  शर्तों  का  समाधान  कर  सकते  हैं  और  उनसे  धन  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  |  इसमें  ही
 काफी  समय  लगता  है  ।  उन्हें  चीनी  मील  की  मशीनों  के  निर्माताओं  के  पास  मशीनें

 खरीदने  के  लिए  जाना  पड़ता  है  ।  इन  सारी  प्रक्रियाओं  में  विसम्बर  होता  है  ।  इसमें  लगभग  5

 वर्ष  अथवा  कभी-कभी  6  ay  भी  लग  जाते  हैं  ।  कारखानें  आधुनिक  प्रणाली  पर  चलाए  जाते

 प्रबन्धक  काफी  वेतन  लेते  हैं  तथा  निदेशक  तथा  अन्य  कम  चारी  भी  काफी  वेतन  लेते  हैं  ।  उन्हें
 भी  संतुष्ट  करना  होगा  तथा  लाभ  कमाना  होगा  |  वे  लाभ  न  केवल  स्पष्ट  तरीके  से  कमाते  बल्कि

 स्पष्ट  तरीके  से  भी  कमाते  यदि  आप  इसे  केवल  चीनी
 विनिर्माताओं

 के  पक्ष  से  देखेंगे  तो  वे

 i
 प्रभारी  मंत्री  को  संतुष्ट  कर  देंगे  ।

 वे  अधिक  पैसा  अर्जित  नहीं  कर  रहे  यद्यपि  मैं  समझता  हूं  कि  उन्होंने  काफी  पैसा

 अर्जित  किया  है  ।  उनके  पास  उप-कंपनियां  होती  हैं  विभिन्न  उप-उत्पादों  के  जरिये  वे  पैसा

 कमा  लेते  जो  चीनी  के  उत्पादन  के  दौरान  तैयार  होते  है  जैसे  स्पिरिट  शराब  तथा  विभिन्न

 अन्य  सामग्रियाँ  ।  इन  सभी  वस्तुओं  का  लेखा-जोखा  नहीं  रहता  |  वे  अपनी  उप-कंपनियों  का  अपना

 तुलना-पत्र  दिखाते  हैं  ।  इस  तरीके  से  वे  काफी  घन  उपस्थित  करते  हैं  ।  वे  इसे  अपने  मंत्री  और  उनके

 अधिकारियों  को  भी  नहीं  दिखाते  ।  हम  इन  सभी  चीजों  की  गणना  नहीं  कर  सकते  |

 2
 जहां  सरकारी  चीनी  मिले  यहां  में  उप-कंपनी  स्थापित  करने  की  स्थिति  में  नहीं  इसके

 बाद  हम  किसानों  पर  आते  हैं  ।  जब  श्री  रफी  अहमद  किदवई  खाद्य  और  कृषि  मंत्री  थे  तब  उन्होंने

 सबसे  महत्वपूर्ण  कार्य  यह  किया  था  कि  उन्होंने  सुझाव  दिया  था  कि  उत्तर  प्रदेश  तथा  बिहार  के

 अन्य  सभी  मिलों  को  उनका  समय  समाप्त  हो  जाने  पर  बन्द  हो  जाने  दिया  जाए  |  इसके  बाद  नई

 सिलें  खोलने  at  अनुमति  केवल  उन  राज्यों  जैसे  महाराष्ट्र  तमिलनाडू  तथा

 जहां  के  गन्ना में  शक्कर  की  मात्रा  अधिक  दी  जाए  ।  लेकिन  उत्तरप्रदेश  कौर  fi  जो  गन्ना

 का  उत्पादन कर  रहे
 ।  में

 न

 विस्तार  का  क्या  इसके  बारे  में  उन्होंने कहा  कि  उन्हें
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 क  चीनी  विकास  निधि  )  विधेयक
 ऋण  गए

 अन्य
 फसल

 उगाना
 चाहिए  ।  लेग  कन  अन्य  फकत  लाभप्रद  नहीं  है  जितना  कि  गन्ना  लाभप्रद  है  |

 ये  लोग  कई  पीढ़ियों  से  गन्ना  की  फसल  उगा  रहे  हैं  गौर  भाप  उनसे  यों  नहीं  सकते कि

 आप  गन्ना  के  स्थान  पर  अन्य  फल  उगाएं  इसलिए  ag  विचार  छोड़  देना  पड़ा  ।  अब  हमें  उसका

 यह  कीमत  चुकाना  पड़  रहा  है  ।  गंगाजी  और  यमुना जी  के  पवित्र  जल  से  जो  गन्ना  पैदा  किया  जा

 रहा  है  उसमें  शक्कर  की  मात्रा  कम  बहुत  ही  दुर्भाग्य  की  बात  ।  मुझे  नहीं  मालूम  है  कि
 हिमालय  तथा  हिमालय  से  निकलने  वाली  नदियों  का  पानी  जिस  भूमि  से  होकर  बहता  है  उस

 मिट्टी  में  क्या  कमी  है  ।  परन्तु  शक्कर  की  मात्रा  कम  है  ।  शकर  की  मात्रा  आन्ध्रप्रदेश

 तथा  अन्य  दक्षिणी  राज्यों  में  ज्यादा  है  ।  सरकार  दक्षिणी  भारत  में  उत्पादन  का  भी  ध्यान

 रखना  होगा  तथा  गंगा  की  घाटी  में  उत्पादन  का  भी  ताकि  कैदी  संतुलन  किया  जा  ae

 कठिनाई  तभी  उत्पन्न  होती  है  |

 इसके  बाद  किसानों  द्वारा  उपजाए  गए  पूरी  गन्ना  की  पिराई  करने  के  लिए  पर्याप्त  संख्या  में

 चीनी  मिलें  नहीं  हैं  ।  अतः  किसानों  को  खाण्डसारी  कौर  गुड़  निर्माताओं  पर  निर्भर  रहना  पड़ता  है
 और  हमारे  माननीय  मित्र  श्री  राजगोपाल  नायडू  गुड़  के  उत्पादकों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए
 एक  अग  संस्था  बनाने  को  सिफारिश  कर  रहे  हैं  ।  अभी  सरकार  ने  इसके  लिए  कोई  बोर्ड

 _...  स्थापित  नहीं  किया  है  ।  इसकी  आवश्यकता  है  और  मैं  आशा  करता  हूं  कि  वे  एक  अलग  बाद  की

 स्थापना  करने  हेत  समग्र  पर  कदम  उठाएंगे  ताकि  ag  सुनिश्चित  जा  सके  fe  उनके  लिये

 न्यूनतम  मूल्य  निर्धारित  किया  जा  सके  तथा  जब  गड़  का  अधिक  उत्पादन  हो  तब  गड़  की  बिक्री

 तथा  भंडारण  की  उचित  व्यवस्था  जा  सके  |  खांडसारी  कारखानें  भी  हैं  ।  एक  खांडसारी

 कारखाना  स्थापित  करने  में  25  लाख  रुपये  से  अधिक  लगता  है  ।  इतना  ही  पर्याप्त  नहीं  इन
 सभी  दावों  तथा  प्रति  दावों  में  संतुलित  स्थापित  करना  जहाँ  पर  मंत्री  के  समक्ष  कठिनाई  होती

 _  है  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  चित्त  नप  चाहते  हैं  कि  इनका  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  जाये  ।  मैं  भी  चाहता

 हूं  ।  कि  इनका  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  जाये  ।  लेकिन  राज्य  संचालित  कारखानों  तथा  उद्योगों  की
 a

 क्या  हालत है  |  उसका  परिणाम  ag  होगा  कि  इससे  हमारे  जो  साम्यवादी  हैं  तथा  अन्य  उनसे

 सम्बन्ध  के  हितों  की  रक्षा  क्योंकि  वे  आसानी  से  श्रमिकों  के  aq  संगठित  कर

 लेंगे  और  उन्हें  आसानी  से  दिग्भ्रमित  किया  जा  जैसा  कि  आज  बम्बई  में  मजदूरों  को  किया

 जा  रहा  और  देश  की  वही  स्थिति  हो  जायेगी  जेसा  कि  आजकल  भारतीय  खाद्य  निगम की  हो

 रही
 है  1  ह

 ४  प्रो ०  सध  दण्डवत  :  यह  मजदूरों  का  अपमान  है  ।

 Sito  एन०  जी०  रंगा  :  इससे  बर्बादी  होगी  |  कुप्रबंध  होगा  |  इससे  भ्रष्टाचार  फैलेगा  और
 सबसे  अधिक  इससे  स्थापना  व्यय  में  काफी  वृद्धि  होगी  ।

 और
 मयूरों

 की  मांगों  का  ऐसा

 सिलसिला  होगा कि  सरकार  के
 लिये  मिलों

 का  प्रबन्ध  करना  मुश्किल  जायेगा ।

 सरकार  के  दृष्टि  कोण  चाहे वह  तरह  करगिल  हो  अथवा
 आपकी  सरकार  अथवा F  cae  की  सरका

 ए  हो  अथवा
 मैरी

 पार्टी  की  समाजवादी
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 चीनी  उपकर  विधेयक  और  16  1982

 चीनी  विकास
 निधि सनद  —

 = aarees  स  रकार  हो  और  किसानों  के  दू
 दृष्टिकोण  भी  बेहतर

 यही  होगा  कि  इसका  राष्ट्रीय

 करण  न  किया  जाये

 बीरेन्द्र  सिह  :  पश्चिम  बंगाल  में  कितने  मिलों  का  रा  ष्ट्रीकरण  किया  गया  है  ।
 म

 is  एन०  जी०  रंगा  :  इसीलिये  वे  बचते  घूम  रहे  हैं  ।

 श्री  चित  बसु :  झपने  कितने  की  अनुमति  दी  है  ?

 राव  बीरेन्द्र  सिह  :  आपने  कितने  अनुमति  चाही  थी  ?

 प्रो ०  एन०  जी  रंगा  :  प्रिय  उद्योगपति  पश्चिम  बंगाल  से  भाग  रहे  अनेक
 a

 nat को  fear  बंगाल  में  धीरे-धीरे  समाप्त  किया  जा  रहा  है  ।

 sito  सत्य  साधन  चक्रवर्ती  :  आप  महात्मा  गान्धी  के  बुनियादी  मैं

 महात्मा  ey  के  भाषणों
 से  उद्धरण  दे  सकता  हूं  कि  उन्होंने  राष्ट्रीयकरण  वकालत की ~  s

 ie  प्रो०  एन०  जी०  मैं  राष्ट्रीयकरण  का  विरोधी  नहीं  हूं  ।  लेकिन  राष्ट्रीयकरण

 तभी  हो  जब  सभी  पार्टियों  की  राष्ट्रीय  सरकार  जिसके  नेतागण  देशभक्ति  सहकारी  एवं

 sl
 की  भावना  से  काम  करें  ।  दुबारा  प्रबन्ध  किया  जाए  न  कि  उस  तरीके  से  जेसा  कि  जनता

 पाट  कि  शासनकाल  में  कुप्रबन्घ  था  |  राष्ट्रीयकरण  के  शायद  ay  परिणाम  निकलें  ।  लेकिन
 adara  परिस्थितियों  में  राष्ट्रीयकरण  से  केवल  आन्दोलनकारियों  और  पृथकतावादी  राजनेताओं

 _
 को  ही  लाभ  होगा  मत  चीनी  का  सुरक्षित  भंडार  बनने  के  बारे  में  मेरे  मित्र  ने  ठीक  ही  सोचा

 -  है  ।  मुझे  खुशी  है  कि  इस  वर्ष  अतिरिक्त  उत्पादन  होगा  |  यह  अतिरिक्त  उत्पादन  भंडार  में  रखा

 जाना  चाहिये  |  निर्यात  करने  की  बजाये  हमें  ऐसा  ही  करना  चाहिये  क्योंकि  निर्यात  से  बहुत  कम

 ह से  हैं  और  हम  बहुमुल्य  वस्तु  से  वंचित  होते  हैं  ।  भण्डारण  के  व्यय  बढ़ते  जाते  यह
 व्यय  निर्धन  लोगों  द्वारा  नहीं  वरना  अमीर  लोगों  द्वारा  वहन  किया  जाना  निधन  लोगों
 पर  इसका  बोझ  नहीं  डालना  चाहिये  ।  हमारी  यह  सरकार  तो  ऐसा  ही  कर  रही  है  |
 यदि  भाप  में  देश  भक्ति  की  भावना  है  तो  आप  की  निधन  लोगों  पर  बोझ  न  डालने  की  नीति  का
 समर्थन  करना  चाहिये  |

 JS  मेरे  मित्र  श्री  भानू  प्राय  fag  किसानों  के  हितों  को  संरक्षण  देते  रहे  हैं  ।  लेकिन  किसान ड
 लिए  मुझे  लखनऊ  जाकर  जुलूस  का  नेतृत्व  करके  लाठियां  खानी  पड़ीं  ।  देश  में  करोड़ों  किसान
 ane  उत्पादक  हैं  लेकिन  वे  असंगठित  हैं  ।  अपने  हितों का  सं  रक्षण  नहीं  कर  सकते  ।  लेकिन  निर्माता

 गठित  उनके  पास  सत्ता  है  और  संगठित  श्रम  भी  उनका  समर्थन  करते  हैं  ।  वे  उत्पादकों  तथा

 उपभोग
 ताओं  दोनों  का  शोषण  करते हैं  ।  इन  परिस्थितियों में  अच्छी  बात  यहीं  होती  कि  सरकार

 '  ही  सुरक्षित  भंडार  बनाने  का  प्रस्ताव  लाती  ताकि  उत्पादन  में  कमी  होने  से  व्यापारी
 उपभोक्ताओं  f मिल  मालिकों  भर  उत्पादकों  का  शोषण  न  कर  सकें  ।  तीनों  ही  पक्ष  यह  समझें  कि
 उनके  साथ  न्याय  हो  रहा  है  |  ae  >

 बीरेन्द्र सिह  :  सभापति
 इन

 दो
 विधेयकों  से  अधिनियम

 में  साधारण  संशोधन
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 24  1904  चीनी  उपकर  विधेयक

 चीनी
 विकास  निधि  विधेयक

 निकाना  करकना  $$

 माननीय  सदस्यों  ने  लल peg SS  er  मले  में  बहुत  रचि  दिखाई  है ट  भोर किये  जाने  हैं  लेकिन  प्रस्तावित  उपायों

 पर  काफी  प्रकाश  डाला
 है  ।  eos

 rey  की  बकाया  राशि  पर  सभा  में  काफी  समय  तक  विस्तार  से  चर्चा  हुई  Q  इस  वर्ष

 weet की  बकाया  राशि  43  करोड़  रु०  है  जो  4.97  बैठती  है  ।  श्री  श्री  जायफल  अबेदीन

 are  श्री  रशीद  मसुद  ने  कहा
 है  कि  सरकार  ने  काफी  कुछ  नहीं  किया  है  ate  चीनी  पल  कर  कौर

 x
 श्री चीनी  निधि  अधिनियम  में  ये  संशोधन  लाये  हैं  ।  क्योंकि  बकाया  राशि  101  से  कम

 मसुद  का  कहना  अनुचित है  |  यदि  यह  इस  से  अधिक  हो  तभी  अधिनियम  के  अन्तर्गत  कार्यवाही
 करने  का  प्रावधान  है  |  लेकिन  मैंने  उन  नियमों  के  नाम  भी  बताये हैं  जिन्होंने  काफी  राशि

 देनी
 हम  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  उन्हें  Tar  मिल  सके  ।  लि

 चीनी  का  सुरक्षित  भंडार  बनाने  के  सरकारी  facia  यह  संशोधन  जरूरी  हो  गया  है  ।

 मुझे  खुशी  है  कि  श्री  चित्त  श्री  बाला साहिब  fae  जी  रंगा  ने  इस  का  स्वागत

 किया है  |  जनता  पार्टी  ने  अच्छी  फसल  के  समय  ऐसा  न  करके  गलती  की  थी  ।  उस  समय  चीनी  के

 मूल्य
 बढ़  गये  थे  ।  अब  भारत  सरकार  की  नीति  इतनी  सफल  है  कि  भारत  अब  चीनी  उत्पादन  में

 शीर्षस्थ
 र स्थान  पर  है  ।  उत्पादन  38  लाख  से  बढ़कर  84  लाख  टन  हो  गया  है  ।  गन्ने  की  पिराई

 भी  40  से  50%  तक  हुई  है  जो  पहले  30  या  32  या  35%  तक  होती  इससे
 किसानों

 को

 सीधा  लाभ  हुआ  है  ।

 यदि  चीनी  मिलें  इस  गत्ते  की  भरपूर  फसल  का  उपयोग  न  करती  तो  क्या  हो
 ता  1 |  किसानों

 को  हानि  होती  उत्पादन  कम  होता  और  हमारी  कठिनाई  ag  जाती  ।

 एक  आरोप  लगाया  गया है  कि  सरकार  का  waar  मिल  मालिकों  की  at  र
 नरम  रहा  है  ।

 यदि  हम  ऐ tar  न  करते  तो  श्री  चित्त  बु  को  आज  चीनी  4.50  रु०  किलो  न  मिल  rat

 खुले  बाजार  में  चीनी  5  to  किलो  से  कम  दाम  पर  मिल  रही  है  |  लेकिन  ‘fait  की

 क्रियाशील  लता  को  देखना  भी  सरकार  का  कत्तव्य  है  ।  मिलों  और  किसानों  के  हित
 बाले

 यदि

 मिलें
 नह  पं  चलेंगी  तो  देश  में  गन्ना  ही  नहीं  बोला  जायेगा  |  ्

 प्रो०  tar  ने  गुड  विकास  ats  स्थापित  करने  को  कहा  है  ।  अभी  हमने  इस  ओर  ध्यान

 नहीं  दिया  यद्यपि  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  है  ।  भाशा  है  कि  चीनी  frat
 =

 को  क्षमता  बढ़ाये

 जाने से  गन्ने  से  गुड़  बनाने  की  मात्रा  में  कमी  होगी  |  मैं  तो  चाहता  हूं  कि  खंडसार
 री  बनाने  वाले

 को
 चीर

 नी  बनाने  लगे  ताकि  चीनी  का  उत्पादन  बढ़  सके  ।
 sot  2

 Sto  मधु  दण्डवते :  लेकिन  लघु  चीनी  मिलें  नहीं  |
 x

 राव  बीरेन्द्र  सिह  :  यदि  सम्भव  हो  तो  हम  लघु  चीनी
 मिलों

 के  बारे  में  a  विचार  कर

 सकते हैं  ।  यदि  हम  लघु  सीमेंट  संयंत्र  सफलतापूर्वक  लगा  सकते  तो  लघु  चीनी  मिलें  क्यों  नहीं

 लगा  सकते  ।  लेकिन  हुम  विचार  कर  रहे  हैं  कि
 व  वा  हमारे  पास  उसके

 जरूरी  प्रोद्योगिकी  है

 गौर  क्या  ऐसी  मिलें  लाभदाय  गी ।

 उपकर में  वृद्धि  के  प्रभाव  के  बारे  में  प्रश्न  किया  गया  है  कि  इसे  14  रु०  प्रति  क्विंटल
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 अक  is  ————  नायक

 तक  किया  जाये  ।  इसे  से  लेवी  चीनी के  मूल्य  में  नि mere  ही  वृद्धि  होगी  ।  पेसा  जुटाने  के  लिए
 a

 हम  संशोधन  लाये
 हैं

 ।
 हो  सकता है  लेवी  चीनी

 में  1  पैसे
 क ही  ही

 बृद्धि न
 a  श्री  चित्त  aa  :  असली  बात  का  पता  अब  लगा है

 =  प्रो ०  एन०  जी  रंगा :  लेकिन  मित्र  वृद्धि  अधिक  नहीं  होगी ।
 द  राव  बिरेन्द्र  सिह :  लेकिन  पैसा  कहां  से  आयेगा  |  कई  बार

 श्री
 चित्त  बसु  चौंकाने  वाले

 aims  देत ेहैं  ।  उन्होंने  कहा  कि  मरने  की  कीमत  किसान  को  22  रु०  विरत
 जीतते  हैं

 जब  कि

 चीनी  बनाने  की  लागत  4  रु०  प्रति  किलों  है  ।

 म्  श्री  चित्त  बसु  :  नहीं  4  रु०  प्रति  विंस्टन  ॥
 ्

 राव  बिरेन्द्र  सिह :  प्रति  क्विंटल  कितना  बैठता  है  ।  इस  बारे  में  अध्ययन

 ए  र  श्री  चित्त  बस :  यदि  26  रु०  प्रति  क्विंटल  है  तो  प्रति  किलोग्राम  लागत  क्या है  ।

 ह  राव  बीरेन्द्र  सिह :  नहीं  ।  यह  प्रति  क्विंटल  88  रु०  बढ़ती  तो  यह  88  पैसा  प्रति

 frat  छ हुआ  |  सीघा  हिसाब  हैं  ।  यद्यपि  भाप  ने  उसे  गन्ने  की  उत्पादन  लागत  भाषा  बना  दिया  था  ।
 ०.

 ह  -  श्री  राम  विलास  पासवान :  इस  के  लिए  क्या  कोई  कमेटी  है  जो  इसको  देखती  है  ।

 राव
 बीरेन्द्र  सिह  :

 जिस  समिति ने  इस  बारे  में  ara  किया  उसका  प्रतिवेदन  यह  है

 श्री  राम  विलास  पासवान :  क्या  कोई  कमेटी  नहीं  है  जो  ग्रीस  को  भी  इंडस्ट्रीज  को

 भी  दे
 खे  और  प्राइस  में  रेशनेलिटी  लाए  ।

 a  राव  बीरेन्द्र  सिह  :  सब  कुछ  देखा  जाता  है  ।  Go  पी०  alo  भी  इसी  के  लिए  बैठी
 +)

 ब्यूरो  माफ  इंडस्ट्रियल  माफ  प्रोडक्शन  भी  यही  काम  करता  उनसे  भी  रिपोर्ट  लेते  #

 यह  किसान  विरोधी  परिषद है  । ि  श्री  चित्त  बस ु:

 द  राव  बीरेन्द्र  fag:  कम  से  कम  श्री  चित्त  बसु  ने  बफर  स्टॉक  बनाने के  निर्णय  का  स्वागत

 किया  है  ।  वे  एक  बड़ा  बफर  स्टॉक  भी  बनाना  चाहते  हैं  ।  वे  चाहते  हैं  fr  में  जितनी

 चीनी  बनती है  उसका  सरकारी  नियंत्रण  के  अधीन  बफर  स्टाक  बन  दिया  जाए  |  साथ  हदी

 साथ
 वे  मिलों  को  कुछ  देना  नहीं  चाहते  ।  मिलें  चीनी  नहीं  बेच  सकेंगी  ।  उन्हें  चीनी  का  सारा

 टाक  सरकार  के  लिए  रख  देना  चाहिए  और  यह  बहुत  बड़ा  बफर  स्टाक  होगा  ।  इसका  यही
 द

 प्राय  है  कि  चीनी  मिलों  को  बन्द  कर  देना  चाहिए  ।
 |

 श्री  चित्त  बसु  :  उन्होंने  काफी  घन  अजित  कर  लिया  है  ।
 -

 =
 राव

 बीरेन्द्र  सिह  :  यदि  सरकार  बफर  बनाना  चाहती  है  तो  लागत  होगा  ।  (2a) +

 ‘eit  भोगे  का  इस  मुद्दा  पर  एक  स्पष्टीकरण  यदि  बफर
 है  तो  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  आप  लेवी  चींनी  कोटा  को  ही  क्यों

 स्टाक  बनाना  मां  विश्क  ६
 ताकि  सरकार  स्वयं  बफर  स्टाक  रख  सके 1

 नहीं  बढ़ा  देते  aeoeree (
 नर दह चक लथ ( ग्यवधान ) ह कें. नज

 राव  बीरेन
 सिंह : मैं

 मर भक्  मुद्दा  पर  भा  रहा  हूं
 ।

 इन  बफर
 स्टारों  को  रखने

 के  लिए  बैंक
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 test  स  __
 त

 के  mete  रखने  पर  ही  उनसे  ऋण
 वित्तीय  सहायता  दगी  ।  मिलों  को  शत

 मिलेगा  ।  लेकिन  उन्हें  ब्याज  देना  सरकार  को  ब्याज  की  प्रतिपक्ष a  दि a
 मिलों

 को
 करनी

 होगी  |

 घातक  प्रभार  )

 श्री  चित्त  बसु  :  माप  उत्पादकों  की  बकाया  राशि  पर  ब्याज  नहीं  देते  हैं

 न
 राव  बीरेन्द्र  सिह  :  उस  मुद्दे  पर  कल  विस्तार  पूर्वक  चर्चा  हो  गई  है  ।

 o  a  a
 श्री  चित्त  बसु  :  उस  मुद्दे  को

 आपको  ध्यान  में  रखना  चाहिए  |

 राव  बीरेन्द्र  सिह  :  गरना  की  बकाया  राशि  पर  मिलों  द्वारा  ब्याज  का  भुगतान  क्रिया

 सरकार  के  लिए  चीनी  का  स्टाक  रखने  के  लिए  मिलों  द्वारा  बैंकों  को  ब्याज  देने  से  बिल्कुल  भिन्न

 ह  ह
 है  |  है  मिलों  को  सरकार  भंडारों  तथा  सभी  चीजों  के  लिए  केवल  1  प्रतिशत  धारण  शुल्क

 होगा  व  मिलों  कों  मिलने  वाले  50  करोड़  रुपये  का
 देगी भर  इससे  50  करोड़  रुपये  प्राप्त  ह

 उपयोग  उनके  द्वारा  किसानों  को  गन्ने  की  बकाया  राशि  का  भुगतान  करने  में  किया  जाएगा  ।

 मूल  अधिनियम  के  अधीन  हम  जो  30  करोड़  से  35  करोड़  रुपये  जमा  करना  चाहते  उसका

 उपयोग  बीमार  मिलों  के  माघुनिकीकरण  तथा  पुनर्वास  पर  किया  जाएगा  ॥  ्

 श्री  रशीद  मसुद  और  अन्य  सदस्य  ag  भी  चाहते  हैं  कि  इस  घन  को  के  विकास  हेतु

 भी  कराया  जाए  ।  इसकी  संभावना  a  इनकार  नहीं  किया  जा  सकता  ।  -  इसका  उपयोग

 मनु सं घान  प्रयोजनों  तथा  गन्ने  के  विकास  के  लिए  किया  जा  सकता  है  ।  इससे  गन्ना  उत्पादकों को

 लाभ  पहुंचेगा  और  यदि  उनका  आधुनिकीकरण  कर  दिया  गया  तो  मिलों  की  क्षमता  वृद्धि  होगी
 = ट  ।  क्लास जिसके  फलस्वरूप  वे  बेहतर  मूल्य  दे  जैसा  कि  सदस्य  स्वीकार  कर

 पैसे  का  उपयोग  मिलों  को  भर  कार्यकुशल  बनाने-के  लिए  किया  जाएगा  वे  को
 ~

 गन्ना  का  बेहतर  मूल्य  दे  सकें  |  हमने  उदारवादी  नीति  अपनाई  है  ।  हम  विस्तार  के  आवेदनों  पर
 सके

 विचार  कर  रहे  हैं  ताकि  ज्यादा  से
 गन्ना

 का  उत्पादन  किया  जा  सके  ॥

 a  लेवी  चीनी  तथा  मुक्त  बिक्री  चीनी  का  अनुपात  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।  हम  शी  ध्

 निर्णय  लेने  जा  रहे  मैं  निश्चित  रूप  से  यह  नहीं  कह  सकता  कि  लेबी  चीनी  का  वर्तमान

 65  प्रतिशत  अनुपात  को  बढ़ा  दिए  जाएगा  क्योंकि  इस  वर्ष  चीनी  का  बहुत  उत्पादन  हुआ  है  ।  हम

 आशा  करते  हैं  कि  आगामी  वर्ष  भी  अच्छा  उत्पादन  होगा  |  याद  हमारे  पास  पर्याप्त  श्वानी  है  तो  हम

 मिलों  से  मौर  अधिक  लेवी  चीनी  क्यों  लें  ।  इससे  के  पास  खुले  बाजार  में  बेचने  के  लिए  थोड़ी

 चीनी  बचेगी  जिससे  खुले  बाजार  में  चीनी  की  कीमत  बढ़ेगी  ।  हमें  उपभोक्ताओं  के  '  हितों  का

 भी  ध्यान  रखना  होता  है  और  आपको  मालूम  है  कि  सरकार  उपभोक्ताओं के  हितों  की  कैसे

 कर  रही  है  ।  बाजार  में  चीनी  की  कीमत  का  उल्लेख  मैं  कर  चुका  इससे
 * be पता  चलता  है  कि  जबकि  हम  गरना  उत्पादकों  को  aver  सुनिश्चित  कर  रहे

 लेवी के  माध्यम  से  उपभोक्ताओं  को  सस्ती  दर  पर  चीनी  की  सप्लाई  कर  रहे  हैं  ad

 बाजार  में  भी  सस्ती  दर  पर  चीनी  बेची  जा  रही  LAA  यह  नहीं  -  चाह  कि  मिलों
 पर १

 जाए ज HY  Wiad  ऊ ए  जिससे  चीनी  उद्योग were  पर  बरा  प्रस्ताव  परे
 अच्चा  माष मजा  हते  हैं

 इतना  दबाव  bi  2  =
 =
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 चीनी
 लिकाड़  विधि

 वि
 एएए  ए =

 हम  आशा  करते  हैं  कि  उपकर  के  जरिये  जो  घन  हम  ज जमा  करना  चाहते  है ंउसका दफ

 चीनी  उद्योग  का  विकास  करने  में  जाएगा  ताकि  गन्ना  उत्पादकों  को
 net  ee

 a
 सके  ।  एक  उच्चस्तरीय  समिति  गठित  की  जाएगी  जो  इस  निधि  को  उपयोग  एवं  वि तरण  क

 देखेगी  ।  कुछ  माननीय  सदस्य  चाहते हैं  कि  इस  समिति  में  किसानों  को  भी  सहयोजित  किया
 दा

 _  ताकि  इस  निधि  का  उपयोग  इस  तरह  किया  जा  सके  कि  किसानों  के  हितों  पर  आघात  न

 इस  उच्चस्तरीय  समिति  में  दो  को  सम्मिलित  करने  का  उपबंध  है  और  हम  यह  शुनिशिचत
 _  करेंगे  कि  किस  प्रकार  के  विशेषण  को  इस  समिति  में  शामिल  किया  जाए  ।  लेकिन  नियम  बनाए

 _  जारहे  हैं  बर  उन  नियमों  को  सभा  पटल  पर  रखा  जाएगा  और  जब  उन  नियमों  को  सभा  पटल
 -  पर  रखा  जाएगा  तब  भाप  देख  सकते  हैं  कि  वे  नियम  आपकी  पसन्द  के  हैं  अथवा  नहीं  ।  नियम ब

 _  जाने  मैं  आशा  करता  हूं  कि  सभी  सदस्य  संतुष्ट  हो  जाएंगे  ।  विशेषज्ञ

 we लेकिन  हम  यह  देखेंगे  कि  क्या  आवश्यक है  ।

 जैसा  कि  मैं  कह  चुका  हूं  बकाया  राशि  बहुत  ज्यादा  नहीं  है  ।  83  करोड़  रुपये  की  बकाया

 राशि  में  से  10  करोड़  रुपये  14  दिन  के  अन्दर  का  भूगतान  है  और  इस  तरह हमारे  नियमों  के

 अनुसार  केवल  70  करोड़  रुपये  gl  बाकी  हैं  लेकिन  मिलों  को  जो  अतिरिक्त  धन  इससे वे
 बकाया  राशि  का  भुगतान  कर  सकेंगे  ।  +

 a  ऐसा  कहा  गया  है  कि  कुछ  चैकों  पर  भुगतान  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।  श्री  म

 लिखित  देवबन्द  मिल  के  मामले  में  हम  इस  मामले  की  जांच  करायेंगे  ।  यह  राज्य

 सरकार  का  उत्तरदायित्व  नि ।  जसा  कि  मैं  बार-बार  कह  चुका  हूं  कि  हम  राज्य  सरकारों  को

 की  कोशिश  करते  हैं  ।  हम  उन्हें  परामशं  देते  हैं  कि  वे  भुगतान  न  करने  वाले  मिलों  के  विरुद्ध

 वाई  करें  ।  श्री  faa  पाटिल  तथा  अन्य  कुछ  मित्रों  ने  शीरा  आयात  की  वकालत  की  है  ।  शीरा

 नीय  मित्र  वसन्त  साठे  के  नियंत्रणाधीन  है  ।  लेकिन  हमें  विभिन्न  रसायनों  के  निर्माण  के  लि
 गल् को दन  की  आवश्यकता  को  भी  ध्यान  में  रखना  होगा  ।  इसका  आयोग  औषधियों  के  निर्माण  में

 भी  होता  है  ।  यदि  अल्कोहल  के  मूल्य  में  वृद्धि  होगी  तो  इसका  प्रभाव  आवश्यक  वस्तुओं  पर  भी
 पड़गा  ।  लेकिन  सिद्धान्त  रूप  से  हम  इस  बात  के  लिए  सहमत  हो  गए  कि  कुछ  मात्रा  में  शीरा  का

 निर्यात  किया  जाए  ।

 द  एक  प्रश्न  उठाया  गया है  कि  कृषि  मूल्य  आयोग  की  गन्ने  का  सांविधिक  मुल्य  15.50

 रुपये  तय  करने  की  सिफारिश  सरकार  स्वीकार  नहीं  की  गई  है  ।  खेद  है  कि  माननीय

 सदस्य  हमारा  दृष्टिकोण  नहीं  रहे  हैं
 ।  कृषि  मूल्य  आयोग  की  सिफारिश  पर  हमने

 जो  मुल्य  निश्चित

 किया

 है  वद  उस  मूल्य  के  बिल्कुल  संगत  नहीं  है  जो  हम  किसानों  को
 मिलों

 जबकि  गत  वर्ष  मूल्य  10  रुपये  हमने  देखा  कि  किसानों  को a  दिलवाना  चाहते हैं
 22

 >

 et  /-  मूल्य  प्राप्त  हुआ--यहां  तक  कि देश  के  कुछ  भागों  में  कि 21
 अथवा  26  रुपये  /“  प्रति  क्विंटल  गन्ने  क

 हा  भाव  मिला  |
 को  वर्ष  1980-81  में  25

 चत  करेंगे  कि  किसानों
 कडा लाभप्रद

 मुल्य  प्राप्त
 avert

 गन्ने
 bal

 जो  भी
 हम  पुनः  सुनिधि

 निश्चित  किया  लेवी
 चीनी  के

 मुल्य
 जना

 &
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 बोती
 उपकर

 विधेयक  घौर
 24  1904

 चीनी  विकास  निधि  विधेयक
 मल

 लागत  की  गण गणना  करने  के  उद्देश्य  किया  जाए  ।  उस  आधार  पर  हम  देखेंगे  मिर ल
 लेंगी

 चीनी

 तथा  मुक्त  चीनी  के  लिए  खुले  बाजार  में  उपलब्ध  मूल्य  के  बीच  अन्तर  को  कितना  कम  र  सकते

 हमें  यह  भी  देखना  होगा  कि  मिलें  ऐसे  मुल्य  दें  जिससे  कि  वे  घाटे  में  न  भर  यही  कारण

 है  कि  65:35  का  अनुपात  तय  करते  समय  हमें  लेबी  चीनी  के  लिए  एक  निश्चित  मुल्य  तय  करना

 होता  है  और  ag  देखना  भी  पड़ता  है  कि  खुली  चीनी  का  बाजार  में  क्या  मुल्य होगा  और  इस  पर

 नियंत्रण  रखने  के  लिए  हम  प्रत्येक  मिल  से  सरकारी  आदेश  के  तहत  खुली  चीनी  बाजार  मे ंं  भेजते
 हैं  और  इस  तरह  प्रत्येक  माह  नियंत्रण  रखकर  चीनी  के  मूल्यों  पर  नियंत्रण  रखते हैं  इस  6

 तरह  हम
 मिलों  के  दलितों  पर  नजर  रखते  हैं  और  किसानों  तथा  उपभोक्ताओं  के  हितों  पर  नजर  रखते  हैं

 ।
 1  यह

 नीति  बहुत  ही  सफल  रद्दी  है  ।  श्री  चित्त  बसु  जी--गाय  अपने  दिल  में  इसे  जानते हैं  ।  यह  दूसरी
 बात  है  कि  आप  सभा  में  इसे  स्वीकार  नहीं  करते  हैं  ।  मैं  आशा  करता हूं  कि  मैंने  उन

 सभी
 मुद्दों

 को  स्पष्ट  कर  दिया  है  जिन्हें  माननीय  सदस्यों  ने  उठाए  हैं  ।
 हि

 श्री  चित्त  बसु  :  यह  विचारों  का  युद्ध  है  ।

 राव  बीरेन्द्र  सिह :  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  आपके  पास  कोई  विचार rer
 नहीं  ह

 ।  ag
 थ  a कौन  सी  विचारधारा  है  जिसका  हमारी  विचारधारा  से  युद्ध  है  ?  ्

 श्री  चित्त  बसु  :  हमारे  पास  केवल  एक  विचारधारा  अर्थात्  किसानों  के  हितों  की

 रक्षा  करना  जिसका  मिलों  के  मालिकों  के  हितों  की  रक्षा  करने  कपी
 eT

 से  संघर्ष  है  ।

 सभापति  महोदय :  प्रश्न  यह  है

 चीनी  उपकर  अधिनियम  1982  का  संशोधन  करने  वाले
 ले  विधेयक

 पर  विचार  किया

 जाए 1?
 w

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 सभापति  महोद
 अब  सभा  इस  विधेयक  पर  खंड-वार  चर्चा  area  करेगा  |

 चीनी  उपकर  विधेयक  ह

 सभापति
 महोदय

 प्रश्न  यह  है  :  fe  खण्ड  2  विधेयक  का  अंग  बड ज

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुश्न  ।  थि

 स  द्  खंड  2  विधेयक  में  जोड़  दिया

 सभापति  महोदय
 :  प्रश्न  यह

 नति  चंड
 1,  अधिनियम  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  आम

 विधेयक  का  अंग  बनें  का

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्य

 गत  सत्र  बार
 खड़ 1,  are  कक चक  a  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 राव  बीरेन्द्र  सिंह  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पास  किया  जाये
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 16  1982 चीनी  उपकर  विधेयक  भर
 fa

 चीनी
 विकास  निधि

 निधि ह्  पवित्रक oor

 विधिवाद
 1  गया .  सभापति  महोदय :  प्रस्ताव  पेश  किय  U4

 विधेयक  पास  किया  जाये  न
 ह  ge

 थ्रो  सुघीर  गिरि  :  मूल  अधिनियमों--चीनी  उपकर  अघिनियम  कौर  चीनी  विकास

 atafe ae
 नियम--में  चीनी  मिलों  के  आधुनिकीकरण  और  गत्ता  विकास  के  नाम  पर  चीनी  मिल  मालिकों

 को  लाभ  देने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  प्रस्तुत  विचाराधीन  विधेयकों  में  भी  मिल  मालिकों  को  लाभ

 देने  का  उपबंध  किया  जा  रहा  है  ।  उपभोक्ता  की  कीमत  पर  चीनी  के  उत्पादन  पर  उपकर  लगाया

 जा  रहा  है  ।  मुल्य  बढ़  जायेंगे  और  उपभोक्ताओं  पर  इसका  भार  पड़ेगा  ।
 इनका  कुछ  _

 किसके  हित  के  लिया  किया  जा  रहा  है  ।  मिल  मालिकों  के  हित  में  वे  भारी  लाभ  कमायेंगे  ।  सरकार

 ई  यता  दे  रही  है  क्योंकि  वह  सोच ती  कि  ऐसा  करने  से  उन्हें  मिल  मालिकों  से  चुनाव-कोष

 में  घन  मिलेगा  |

 सरकार  मिल  मालिकों  भौर  बड़े  गन्ना  उत्पादकों  के  लिए  बहुत  क्या  कर
 ag तु  गलने

 के  खेतों  और  मिलों  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों  की  कया  स्थिति  मैं  सरकार  से  यह  आश्वासन
 चाहता हूं  कि  सरकार  द्वारा  एकत्र  किये  जाने  वाले  इस  उपकर  राशि  में  से  पर्याप्त  भाग  गन्ना  के

 aal  और  चीनी  मिलों  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों  के  कल्याण-कार्यों  पर  खर्चे  feat  जाये

 श्री  भोगेन्द्र  का  :  इस  amend  विधेयक  के  समर्थन  में  मंत्री  महोदय
 में  चीक दिये  उन  पर  मुझे  गाय  हुआ  |

 थी
 हमें  चीनी  का  रक्षित  भंडार  बनाना  इसमें  तो  दो  राय  हो  ही  नहीं  सकती  |  sah

 लिए  चीनी  पर  उपकर  लगाया  जा  रहा  है  जो  उपभोक्ताओं  से  वसूल  किया  जायेगा  |
 arg fire arr fro

 गई
 तथा  अन्य  प्रभार  काटकर  बैंकों  द्वारा  पूरी  राशि  का  भुगतान  मिलों  को  किया  जायेगा  |  भंडार

 मालिकों  के  पास  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  एक  प्रश्न  उठता  सैद्धान्तिक  दृष्टि से  बल्कि
 स्वदन

 रिक  दृष्टि से  ।  लेवी  चीनी  का  कोटा  ही  क्यों  न  उसी  अनुपात  में  बढ़ा  fear  जाये  ताकि  चीनी का
 रक्षित  भंडार  सरकार  के  अपने  हाथों में  ही  रहे  भार  वह  उसके  रख-रखाव  आदि  का  खर्च  मिलों
 को  देने  से  बच  सके  |  जो  व्यवस्था  की  गई  है  वह  अनावश्यक  है  और  वह  देश  में  उपभोक्ताओं

 की
 कीमत  पर  मिल  मालिकों  का  वित्तपोषण  करने  के  लिए  की  गई  है  ।  |

 we
 मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  इस  संशोधनकारी  विधेयक  के  दो  भाग  हैं  ।  एक  में  आप  ने

 उपकर  को  5  रुपये  से  बढ़ाकर  10  रुपये  करने  का  प्रस्ताव  किया  है  राजपत्र  में  पहले  जारी  की

 गई  afa  सुचना  में  यह  5  रुपये  थी  जिसे  अब  बढ़ाकर  14  रुपये  किया  जा  रहा  अधिसूचना के

 बाद  यह  10  रुपये  हुआ  भोर  अब  इसे  15  रुपये  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  मल  अधिनियम ही

 हमने  कुछ  मास  पहले  ही  पारित  किया  था  और  aa  arg  इसे  5  से  14  रुपये  लगभग
 तिगुना

 बढ़ाने
 क

 ना  रहे  हैं
 ।

 यहां  यह  प्रश्न  उठता  है  कि  कया  ऐसा  रक्षित  भंडार  के
 लिए  किया

 जा  रहा  नहीं  ऐसा
 1  ४

 तो  वे  लेवी  चीनी  मात्रा  बढ़ाकर  कर  सकते  थे  ।  क्या  ऐ  के  fea  में  किया  जा  रहा

 लिकों  के
 हिंद  में

 है  वनम  कहा  गया  था  कि
 है  ।  बिल्कुल  नहीं  ।  यह  हो  केवल  fa
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 24
 ante,

 1904  )
 ,  तीनी  उपकर

 विधायक  मौर

 |  क  विकास  fafa  ae

 कला
 :

 उत्तर
 प्रदेश

 और  बिहार  में  कु कुछ  रुग्ण  मिलों  का  अधिग्रहण  किया  जा  रहा  है  ।  यह  स्पष्ट  है  कि

 मिल  मालिकों  ने  मिल  की  निधि  का  दुरुपयोग  किया  और  इस  धन  को  ary  अन्य  फर्मों को  दे
 fear  तथा  मिल  के  नाम  में  भारी  राशि  का  कजे  लिया  ।  अन्त  में  सरकार  को  कुछ  मिलों  को  अपने

 नियंत्रण  में  लेना  पड़ा  और  उनके  ऋण  आदि  चुकाने  हेतु  उनके  बिलों  का  भुगतान-करना  पड़ा |

 तथा  उन्हें  पुनः  चालू  करने  के  लिए  उनमें  पूंजी  भी  लगानी  पड़ी  ।  ऐसी  स्थिति  में  मंत्री  महोदय  यह

 कैसे  कह  सकते  हैं  कि  इस  विधेयक  के  माध्यम  से  वह  उत्पादकों  और  उपभोक्ताओं  का  हित-साधन

 कर  रहे
 हैं  ?  इससे  तो  मिल  मालिकों  का  भला  होगा  न  उत्पादकों  का  या  उपभोक्ताओं  का  ।

 मेरा  कहना  है  कि  यह  विधेयक  इस  योग्य  नहीं  है  इसे  पारित  किया  जाये  ।  बल्कि इसे
 क ACA BIT  किया  जाना  चाहिए  ।

 राव  बीरेन्द्र  सिंह  :  श्रमिकों  का  हित-साधन  भी  होगा  क्योंकि  यदि  मिलों  की  हालत  अच्छी

 होगी  तो  वे  अपने  तमंचा  रियों  को  अच्छी  मजूरी  देंगे  ओर  उन्हें  बेहतर  सुविधाएं  देंगे  तथा  यदि
 किसानों  को  मिलों  से  अच्छे  मूल्य  मिलेंगे  तो  किसान  भी  खेतों  में  काम  करने  वाले 5

 श्रमिकों
 को

 मच्छी  मजूरी  देंगे  ।

 श्री  भोगेन्द्र  झा  ने  कुछ  ऐसी  बातें  उठाई  है  जिन्हें  मैं  नहीं  समझ  सका  ।  yet  अयन  में

 हमने  सरकार  को  10  रुपये  प्रति  क्विंटल  की  दर  से  उपकर  लगाने  की  शक्ति  दी  थी  ।  उसी  afa-

 नियम  5  रुपये  प्रति  क्विंटल  की  दर  से  शुल्क  लगाने  उपबंध है  ।  इस  विधेयक  में  हमने

 सरकार  को  15  रुपये  प्रति  क्विंटल  की  दर  से  उपकर  लगाने  की  शक्ति  दी  साथ  ही  हमने

 कहा है  कि  यह  14  रुपये  प्रति  क्विंटल  की  दर  से  वसूल  जायेगां  ।  यह  एकदम  स्पष्ट  है  और

 भ्रम  होने  की  गुंजाइश  ही  नहीं  है  ।  जसे  ही  संसद  के  दोनों  सदन  इस  विधेयक  को  पारित कर  देंगे

 aa  ही  ax  कार  14  रुपये  प्रति  क्विन्टल  की  दर  a  इसे  लगाने  के  लिए  शक्ति-सम्पत्ति  होगी  |

 सभापति  सहोदय  :  प्रश्न  यह  है

 सकी  विधेयक  पास  किया  जाये  ।
 ्

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हा  ।
 ह

 चीनी  विकास  निधि

 महोदय  :  प्रश्न  यह  है
 -

 चीनी  विकास  निधि

 tae,  1982
 में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाये  ।  ea

 "weave  eatga  gat

 सभापति

 होस

 अब  सभा  में  इस  विधेयक  पर  खंडवार  चर्चा  होगी  ।

 सभापति  ना  प्रश्न  यह  है

 खंड  2  विधेयक  का  अंग  बने  |
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 प्रस्ताव  स्वीकृत  हा  ।

 2  विधेयक में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड  1,  अधिनियम  लक जा. 2 वच् श्रौर  विधेयक का  पुरा  नाम  विधेयक में  जोड़  दिये  गये  ।

 राव  बीरेन्द्र सिंह  :  मैं  ताव  करता  हू
 :

 विधेयक  पास
 जा
 जाये

 कु
 सभापति  महोदय  प्रश्न  यह  है  =

 विधेयक
 पास  किया

 1"

 *  प्रस्ताव  स्वीकृत  gat  :

 |  क  2  म
 ध  oe

 विक्रय  संवर्धन  कर्मचारी  ) oo

 सभापति  महोदया  :  aa  हम  विक्रय  dada  कर्मचारी  से  संशोधन  विधेयक  लेंगे  ।
 ? श्री  घमबीर  अब  प्रस्ताव  पेश  कर  सकते  हैं  |

 श्रम  alt  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  :  मैं  प्रस्ताव
 करता

 करने  वाले ~  विक्रय  संवर्धन  कर्मचारी  अधिनियम  1976  का  संशोधन

 सभा  द्वारा  यथा  पर  विचार  किया  जाये 1”

 जैसा  कि  सभा  जानती  है  कि  विक्रय  संवर्धन  कर्मचारी  अधिनियम  1976  में

 पारित  किया  गया  था  और  वहू  6  मान  1976  को  लागू  किया  गया  था  ।  इस  समय  यह  ' af.

 नियम  फार्मास्युटिकल  उद्योग  में  कार्यरत  स्थानों  के  कर्मचारियों  की  सेवा  की  शर्तों  को  विनियमित

 करता है  विक्रय  संवर्धन  कर्मचारियों  को  ऐसे  लाभ  प्रदान  करता  है  जो  विभिन्न  श्रम-कानन

 सेवा की  न्यूनतम  काम  की  भुगतान  और  उपदान  के  भुगतान

 के  सम्बन्ध  में  प्रदान  करते हैं
 ।  इसमें  पट्टी  अन्य  भर  मामलों  के  बारे  में  भी  उपबंध हैं  ।

 |  इस  अधिनियम  के  अन्तर्गत  बनाये  गये  नियमों  जो  6  मारे  1976  को  लागू  हुए

 विक्रय  सं  वर्धन  कर्मचारियों  को  उपलब्ध  सार्वजनिक  अवकाश  कौर  छुट्टियों  के  सम्बन्ध  में
 तथा

 ऐसे  Haqall T fea
 रियों

 के  सम्बन्ध  में  रखे  जाने  वाले  रजिस्टरों  तथा  अन्य  कागजातों  तथा  नियुक्ति  पत्र  के

 प्रारूप दि
 नियम  3  में  यह  व्यवस्था  है  कि  सार्वजनिक  अवकाशों  भोर  छुट्टियों  से

 सम्बन्धित
 अध्याय  दो  के  विक्रय  संविधान  कर्मचारियों  पर  लागू  किसी  भी  करार  या  सेवा  सेवी दा या

 पंचाट में  कोई  भी  विरोधी  बात  होने  के  बावजूद  लागू  होंगे  ।

 राज्य  सभा  की  अधिनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  ने  इन  नियमों  की  जांच  ब  की  थी  और

 1976  में  यह  विचार  व्यक्त  किया  था  कि  विधान  मंडल  को
 यह  विशेषाधिकार  प्राप्त  है  कि  ag

 ऐसे  करारों  vt  अधिनियम  में  संशोधन  करके
 इमान

 कर  सकती है  जो  इस  अधिनियम  या
 उसके
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 ड  —

 अर्न्तगत  बने  faut
 क  उपबंधों  के  विरोधी  इस  समिति  की  राय  में  नियम 3,  अधिनियम  में

 केन्द्रीय  सरकार  को  दी  गई  नियम  बनाने  की  शक्ति  से  बाहर  जा  पड़ता है  कौर  इसलिए  समिति

 ने  सुझाव  दिया  था  कि  विक्रय  dada  कर्मचारी  की  अधिनियम  में  ऐसा  संशोधन  किया

 जाये  जिससे
 नियम  3  को  भी  विधायी  स्वीकृति  प्राप्त  हो  जाये  ।  सरकार ने  यह  सुझाव  मान  लिया

 त
 एन०  के  दोजवलकर  पीठासीन  श

 इस  पृष्ठ  भूमि  में  सरकार  ने  विक्रम  dada  कमेंचारी  की  शर्तें  )
 ai 1976 में ae  प्रभाव  से  एक  नई  धारा--धारा  11  क  —TS HT  संशोधन  का  प्रस  ताव  किया

 क  atts  राज्य  सभा  की  अधिनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  की  सिफारिश  को  pan  नवां  किया

 जा  सके  ।

 आपको  मालम  है  कि  राज्य  सभा  में  जब  यह  विचारार्थ  लिया  गया  था  तब  सभी  सदस्यों  ने

 कुछ  निम्न  सुझाव  दिये  थे  यथा  इस  अधिनियम  को  अन्य  उद्योगों  पर  लागू

 संविधान  कमंचारीਂ  पद  कीं  परिभाषा  में  दी  गई  मजूरी-सीमा  में  वुद्धि  की  अधिनियम के  प्रभावी

 प्रवर्तन  के  लिए  निरीक्षकों  की  नियुक्ति  अधिनियम  के  अन्तर्गत  उपबंधित  दंड  सम्बन्धी

 कुछ  उपबंधों  को  सरल  बनाया  जाये  ओर  न्यायालयों  में  प्राथनाओं  को  देने  atte  के  लि
 निर्धारित

 समय-सीमा  में  ढील  दी  जाये  ।
 द  विक्रम  संवर्धन  संस्थानों  के  बहुत  से  तमंचा  रियों  को  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  का  लाभ

 प्राप्त  होगा  क्योंकि  औद्योगिक  विवाद  1982,  जिसे  संसद्  पहले  ही  पारित

 कर  चुकी  है  और  जिसको  राष्ट्रपति  की  अनुमति  प्राप्त  हो  गई  सभी  विक्रय  संवधन  संस्था
 नों  पर * लाग  होता है  ।

 राज्य  सरकारों  से  निरीक्षणालय  तंत्र-व्यवस्था  को  सुदृढ़  करने  भौर  विक्रय  संवर्धन क इसस

 अधिनियम  की  समूची  का यं प्रणाली  का  समय  समय  पर  पुनरीक्षण  करने  के  लिए  कटहा  गया  by

 हमने  भारतीय  भेषज  उत्पादक  संगठन  भोर  भारतीय  चिकित्सा  प्रतिनिधि  संस्था  महासंघ  से
 विमर्श  किया  ati  हम  समूचित  उपचारात्मक  उपायों  के  लिए  उन  सुझावों  पर  जो  हम इम  प्राप्त

 हुए  सम्बद्ध  हितों  के  साथ  परामशं  करके  विचार  कर  रहे  हैं  ।  तथापि  ga  समय  हमारा  सम्बन्ध

 उस  सिफारिश  की  क्रियान्विति  से  है  जो  राज्य  सभा  की  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  ने  की  है
 कौर  इस  उद्देश्य  को  सामने  रखते  हुए  मैं  माननीय  सदस्यों  से  इस  विधान  का  समर्थन  करने  तथा

 संशोधन  विधेयक  को  पारित  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  ताकि  कर्मकारों  के  हितों  की  कारगर  रूप
 से  रक्षा  की  जा  सके  ।

 श्री  fo  बाला नन्दन  :  ae  एक  औपचारिक  विधेयक  ।  इस  विधेय  क  को
 सभा  ने  राज्य  सभा  की  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के

 सार  पारित  कर  दिया है  ।  उन्होंने  अधिनियम  तथा  नियमों  पर  विचार  किया  ै
 -  ३  और  देखा कि

 > नियम 3  में  संशोधन  करन  को  आवश्यकता  है  ।  यदि  उसे  विधिमान्य  बनाना  द  तो  कुछ  संशोधन

 srry  सिफारिश  दे
 अनुसार  इस  संशोधन  को  धारा  के  रूप  में  लाया  गया  है  ।  इसे  राज्य

 सभा  में  दो  वर्ष  पूर्व पुरःस्थापित  किया  था  ।  इस  संशोधन
 sta  sud  (2  कचका

 में  गया  समय

 आश्चयंजनक  है  ।  ज़िक्र विक्रय  सं  चरा चाव
 सारी  अधिनियम  1976  में  पारित  किया  गया

 me
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 न्यूट
 »  ह विक्रय  संवर्धन  कर्म  चारी

 संजो

 ए

 जो  1976  को  लागू  तदु धीन  बनाये  गये  8  मार्चे  को  ल  हुए ।  राज्य

 सभा  की  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  ने  इन  नियमों  की  जांच  की  भीर  यह विचार  व्यक्त

 किया कि  ऐसे  गैर  सरकारी  करारों  को  जो  किसी  अधिनियम  के  उपबंधों  के  या  संविधि के  अधीन

 बनाये  गये  नियमों  से  असंगत  रह  करने  का  परमाधिकार  विधानमंडल  का  है  ।  उसकी  राय  में
 नियम  3  ऐसा  प्रतीत  होता है  जो  केन्द्रीय  सरकार  की  नियम  बनाने  की  शक्ति  से  बाह्म  है  ।  इसलिए
 उसे  निकालने  के  लिए  राज्य  सभा  में  यह  संशोधन  लाया  गया  था  |

 जब  1976  में  इस  पर  मूल  रूप  से  विचार-विमर्श  किया  गया  तो  उन  माननीय  सदस्यों  ने
 जिन्होंने  विचार-विमर्श  में  भाग  यह  चाहा  कि  विक्रय  संवर्धन  कर्मचारियों  की  ‘qfearsr’

 _
 परिवर्तन  किया  जाए  ।  यह  परिभाषा  केवल  उन  कर्मचारियों  को  लागू  होती  थी--जिनका  वेतन  750
 रुपए  प्रतिमास  था  जिसके  भन्तगंत  केवल  20  प्रतिशत  कर्मचारी  आते  थे  ।  उन  सदस्यों ने  मंत्री  जी  से

 अनुरोध  किया  कि  इसे  सभी  कमंचारियों  पर  लागू  किया  जाये  ।  विधेयक  पर  बोलते  हुए  मंत्री  जी
 ने  ठीक  है  हमें  इस  विधेयक  को  पारित  करने  दीजिए  और  हम  यथा  समय  व्यापक  संशोधन  .

 लाकर  सभी  कर्मचारियों  को  इसके  अंतगर्त  ले  आयेंगे  ।  जब  इस  संशोधन  विधेयक  पर  राज्य  सभा  में

 चर्चा  हुई  तो  यह  प्रश्न  fax  उठाया  गया  ।  सत्तारूढ़  दल  के  तथा  प्रतिपक्ष  के  सभी  सदस्यों  ने  यही

 कहा  कि  इस  संशोधन  का  कोई  लाभ  नहीं  है  जब  तक  कि  सरक।र  एक  ऐसा  व्यापक  संशोधन  न्

 लाती  जिससे  भेषज  उद्योगों  में  काम  कर  रहे  सधी  कर्मचारी  इस  अधिनियम  के  अंतगर्त  नहीं  लाये

 जाते  ।  मंत्री  जी  ने  कहा  मैं  भेज  उद्योग  के  साथ  विचार  विमर्श  करना  चाहता  हूं  ।  वे  कौन  .

 वे  लोग  हैं  जो  भारी  मुनाफा  लेते  हैं  ।  भारत  का  भेषज  उद्योग  अमरीका  की  अपेक्षा  अधिक

 |  रहा  है  ।  दवाइयों  की  कीमत  भी  अन्य  देशों  की  अपेक्षा  सर्वाधिक  मेरा  कहने  का  area  केवल
 ह

 ..  यह  है  कि  यदि  कलाकारों  को  कुछ  विशेषाधिकार  दिये  जाते  हैं  तो  भेषज  उद्योग  पर  उसका  कोई

 प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।
 |

 पिछली  बार  जब  विधेयक  राज्य-सभा  में  पुरःस्थापित  गया  तो  सभी  सद  cat  ने  बही

 .  कहा  कि  यह  परिभाषा  बदली  जानी  चाहिए  ।  मंत्री  जी  ने  उत्तर  देते  हुए  कहा  जैसा  हमारे  माननीय

 मंत्री  जी  ने  इस  समय  सभी  हितों  की  रक्षा  करना  चाहते  हैं  हित  ?  भारतीय

 चिकित्सा  प्रतिनिधि  महासंघ  ने  भारत  सरकार  को  कई  अभ्यावेदन  दिये  हैं  जिनमें  अन्य  बातों  के

 साथ  यह  मांग  की  गई  है  कि  अधिनियम  में  व्यापक  परिवर्तन  किये  जाएं  ।  श्रीमती  कनक  द्वारा  पूछे
 गये  प्रश्न  के  उत्तर  में  मंत्री  जी  ने  कहा  :

 चिकित्सा  प्रतिनिधि  संस्था  महासंघ ने  कई  अवसरों  नवम्बर  1978  में  और

 हाल  में  1980  में  मांग  पत्र  प्रस्तुत  किये  हैं  ।  सरकार  ने  इस  पर  सावधानी से

 विचार  किया  है  ।  कौर  1976  के  अधिनियम  में  कतिपय  संशोधन  विचाराधीन  हैं  ।”  उत्तर  ठीक

 दो  वर्ष  पहले  गया  था  |  हमारे  मंत्री  जी  अब  भी  सदन  में  यही  कहते  हैं  कि  मामला  अभी

 विचाराधीन  यह  मामला  कब  तक  सरकार  के  विचाराधीन  रहेगा  ?  बड़े  ताज्जुब  की  बात  है  ।

 उसके  राज्य  सभा  में  इस  संशोधन  विधेयक  पर  विचार-विमर्श  के  श्री  वेंकट
 1  है  ।  बहुत  अच्छी  बात  है--ठी  ~faret

 रेड्डी  ने  मुझे
 सभी  हितों  के

 चा  ee  करन
 <  |  |  ||  पण

 जरूर  किया
 जाए

 किन्तु
 भ

 ्
 हैं  ?  क्या  भेषज

 वियोग कों
 के

 76 .
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 साथ  ?  वे  कौन  होते  उन्हें  लोगों  के  स्वास्थ्य प  की  कोई  चिन्ता ता  नह टीं दह  भर
 ये  लोग  वहीं

 जिन्हें  देश  को  न ेबेहतर  दवाइयाँ  देने  के  बारे  में  फिक्र  नही ंहै  ।  तथापि  ,  सरकार ने  यह  नहीं नहीं  किया  है  ।'

 यह  एक  प्रश्न  जिसे  मैंने  मंत्री  जी  से  इस  समय  पूछना है  ।

 इस  संशोधन  में  विरोध  करने  के  लिए  कुछ  नहीं  है  ।  मैं  इसका  पूरी  तरह  anda  कर  सकता

 gl  किन्तु  सरकार  से  इस  आश्वासन  के  बिना  कि  इस  fetes  में  परिवर्तन  .  करने  के  लिए एक
 saith  संशोधन  लाया  जायेगा  ताकि  सभी  भेषज  उद्योग  तमंचा  रियों  को  इस  अधिनियम  की  परिधि
 में  लाया  जा  समर्थन  करना  aga  कठिन  होगा  ।  qa  अधिनियम  की  धारा  3  के  अनुसार
 सरकार  अन्य  विक्रम  संवर्धन  कर्मचारियों  को  जो  अन्य  उद्योगों  में  काम  कर  रहे  शामिल कर
 सकती है  |

 मुझे  बताया  गया  है  कई  राज्य  सरकारों  ने  बहुत-से  उद्योगों  को  शामिल  किये  जाने  तथा

 इस '  अधिनियम  की  परिधि  में  लाये  जाने  का  सुझाव  दिया है  ।  मैं  नहीं  जानता  सरकार  ने  क्या  किया

 है  ।  इसलिए  मैं  सरकार  से  यह  बताने  के  लिए  कहूंगा  कि  राज्य  सरकारों  की  सिफारिश के  अनुसार
 अन्य  किन  को  इस  अधिनियम  की  परिधि  में  लाया  गया

 है  ।

 qa  अधिनियम  की  धारा  8  के  अनुसार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  क्या  राज्यों it  में  इस
 अधिनियम  को  समुचित  रूप '  से  नियन्त्रित  किया  जा  रहा  है  अथवा  निरीक्षक  नियुक्त
 जायेंगे  ।  मैं  जानना  चाहता हुं  कितने  राज्यों  में  ऐसे  निरीक्षक  नियुक्त  किये  गये  हैं  बौर  यदि  उन्हें बन्द

 नि os
 नहीं  किया  गया  ह  कयों  ?  1976  गरे  1982  तक  हमें  जो  अनुभव  प्राप्त  हगा

 उस  पर  गौर  किया  जाना  चाहिए  |  क्या  सरकार  ने  इसकी  जांच  को
 है  कि  कई  साल  सरकारों

 है, उर ने इप  भघधिनियम  पर  गंभीर  रूप  -  से  ध्यान  नहीं  है  |  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा

 कि  a  इस  दिशा  में  सभी  आवश्यक  कदम  उठाये  ।  मुख्य  तथा  महत्वपूर्ण  बात  ag है  कि  मूल
 चि

 -

 नियम  में  व्यापक  संशोधन  करना है  जिसकी  भारतीय  चिकित्सा  प्रतिनिधि  संस्था  महा  संघ  ने  मांग
 की  है  ।  मेरे  विचार  में  सरकार  ब्  इसमें  कोई  दिक्कत  नहीं  होगी  ।  मैं  केवल  यह  कह  रहा हूं
 इन  हत्यारे  बहु  जो  भेषज  तथा  औषधि  उद्योग  में  के  सुझावों  के  अनुसार  काम  म

 त
 कीजिये  |  sa

 यह  एक  छोटा  विधेयक  है  ।  मैं  सरकार  a  केवल  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  कमं  कारों

 से  सम्बन्धित  मामले  भाते  हैं  तो  वह  बहुत  अधिक  समग्र  लेती है LSS |  ।  इतने  छोटे  तथा  साधारण

 यक को  इस  सभा  में  लाने  में  उसे  दो  वर्ष  लगे  हैं  ।  और  यह  संशोधन  विधेयक  अधीनस्थ

 विधान  सम्बन्धी  समिति  द्वारा  सिफारिश  किये  जाने  के  चार  साजन  बाद  लाया  गया
 है  ।

 एक  छोटे  से  विधेयक  के  लिए  छह  वर्ष  का  समय  लिया  गया है  ।  यदि  मैं  यह  कहूं  कि  सरकार

 श्रमजीवी  वर्ग  के  हितों  की  ओर  गभीर  रूप  से  ध्यान  नहीं  दे  © @ =x x 2  तो  उसमें  किसी  की  शिकायत

 नहीं  होगी  क्योंकि  इसका  यह  प्रमाण है
 है  ।  मैं  झूठा  आपेक्ष  नहीं  लगाना  चाहता हूं  ।  प्रमाण ग

 स्वयं  सामने
 उपस्थित  है  | |

 अन्त  विधेयक
 के

 मैं  एक  बात  गौर  कहना  चाहूंगा  |  माननीय  श्रम  मंत्री  जी

 का
 समर्थन

 करता  हूं  ।  कल  बम्बई  में  कपड़ा  कलाकारों  की  हड़ताल भी  यहां  हैं  ।  मैं  इस

 ा
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 के  बारे में  काफी  विचार-विमर्श  किया  ।  उस  समय  ह  मंत्री  यहां  उपस्थित  नहीं थे  ।  हम  चाहते

 थे  वह  भी  यहां  पर  होते  ।  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लम्बा  भाषण  दे  रहे  थे  ।  हम  उनका  मुकाबला

 हीं  कर  पाते  हैं  ।  आप  अपने  दृष्टिकोण  से  देखते  हैं  और  हम  अपने  दृष्टिकोण  से  ।  किन्तु  राष्ट्र  के
 रूप  में  क्या  हम  ara  जैसे  औद्योगिक  नगर  में  नो  महीने  तक  कपड़े  का  एक  तिहाई  उत्पादन की
 क्षति  बर्दास्त  कर  सकते  हैं  ?  श्रम  समवर्ती  सूची  में  है  हमारे  कर्मकार  नो  महीने  से  भूखे  मर  रहे
 श =  |  हमें  करोड़ों-अरबों  रुपए  के  उत्पादन  की  क्षति  हो  गई  है  ।  इस  तरह  हमारा  देश  प्रगति  नहीं  कर

 सकता  |  अन्त  मैं  श्रम  मंत्री  से  अनुरोध  करूँगा  कि  ag  बम्बई  में  कपड़ा  काश्तकारों  की  हड़ताल  में

 तुरन्त  हस्तक्षेप  करेने  और  समझोता  करने  के  लिए  जितनी  शक्ति  उसके  पास  है  उसका  वह
 दीग

 करे ंI

 श्री  बी०  डी०  fag  :  सभापति  यह  विक्रय  संवर्धन  कर्मचारी  अधिनियम

 1976  में  पारित  किया  गया  और  जैसा  कि  पूर्वचक््ता  साथी ने  बताया  है  कि  उसी  माह  ary  1976

 में  6  तारीख  से  यह  लागू  हो  गया  था  ।  इस  अधिनियम  के  तहत  कर्मचारियों  को  सारे  लाभ  जैसे

 कि  रोजगार  की  न्यूनतम  बोनस  ये  सब  इसके  अंतगर्त  भा  जाते  हैं  |  जैसा  कि

 बताया  गया  है  कि  राज्य  सभा  की  सवोरडिनेट  लेजिसलेशन  कमेटी  ने  अपनी  बाइसवीं  ओर  25  वीं
 रिपोर्टे  में  कुछ  agra  की  थीं  कि  मुख्य  अधिनियम  के  नियम  3,  को  कानूनी  आधार  प्रदान

 किया  जाना  चाहिए  ।  उन  भवुशंसाओं  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  यह  संशोधन  विधेयक  लाया
 गया  ऐसा  मैं  समझा  हूं  ।  ज

 इसमें  मान्यवर  मुझे  दो-तीन  बातें  कहनी  हैं  ।  एक  बात  यह  कि  जब  1976  में  यह  अधिनियम
 पारित  हुआ  था  अधिनियम  के  खण्ड  2  में  ऐसी  व्यवस्था  की  गई  थी  कि  750  रुपए  तक  पाने
 वाले  कर्मचारी  ही  इससे  लाभान्वित  होंगे  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  से  कहना  चाहूंगा

 कि  1976  में  रुपए  का  क्या  मूल्य  था  और  राज  करीब  साढ़े  6  साल  are  रुपए  का  क्या  मुल्य  है  ।
 कितनी  गिरावट  आई  है  ।  उसको  देखते  हुए  750  रुपए  की  भज  क्या  कीमत  रह  गई  है  ?  इसको
 देखना  होगा  1976  में  यह  अनुमान  लगाया  गया  था  कि  इसमें  करीब  15000  कर्मचारी  लाभान्वित

 लेकिन  उसके  बाद  आप  देखें  कि  वेतन  वृद्धि  हुई  है  ।  पिछले  6  सालों  में  वेतन  वृद्धि  की  वजह
 से  कर्मचारियों  की  सख्या  कम  रह  गई  है  ।  इसलिए  इन  सब  बातों  को  ध्यान  में  रख  कर

 इसकी  सीमा  को  बढ़ाया  जाना  चाहिए  और  इसको  12-15  सी  तक  किया  जाना  चाहिए  |  ही

 नसरी  बात  यह  है  कि  इसमें  केवल  औषधि  उद्योग  को  ही  लिया  गया  है  ।  जब  अधिनियम
 बनाया  गया  उसमें  उपखण्ड  5  में  यह  व्यवस्था  थी  कि  सरकार  समय-समय  पर  नोटिफिकेशन  के

 द्वारा  अन्य  उद्योग  को  भी  इसके  तहत  ले  सकती  है  ।  लेकिन  मेरे  ख्याल  से  1976  से  लेकर अब

 तक  किसी  भी  उद्योग  को  इनके  aga  नहीं  लिया  गया  ।  इसलिए  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  आपके

 माध्यम  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वहुत  से  ऐसे  उद्योग  जिनके  कर्मचारियों  को  इससे  लाभ  मिलना

 चाहिए  इसलिए  भाप  राज्य  सरकारों  से  सपने  करके  इन  उद्योगों  को  भी  इसके  अंतरंग  लीजिए  ।

 तमाम  उद्योग  हैं  जैसे  सौंदर्य  रबर  का  रेडीमेड  जूते  बनाने  का

 बिजली  का  स  कृषि  बीड़ी-सिगरेट  ऐसे
 कई  उद्योग

 हैं  ।
 आप  राज्य  सरकारों  से  संपर्क cy  tn-

 ज्यादा  से  ज्यादा  क मंच  रि  उस
 जिसका  |

 करके  मालूम  करें  ताकि

 7.0
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 संवर्धन  कर्म चा  री  संशोधन  fas  क

 et  समीर  eat  '
 ae

 इन शब्दो ंके  साथ  मैं  इस  संशोधन
 ee

 कि  मेरे  प्रवक्ता

 कि  जो  मुख्य  अधिनियम  x  उसमें  कैप्री है साथी ने  सुझाव  दिया है  इक
 समूल-चूत  परिवर्तन

 करके एक  ऐसा  विधेयक  लाया  जाना  जिससे  इस  प्रकार  के  ल  कर्मचारियों  को  इसका

 लाभ  मिल  सक े।

 श्री  रतन  fag  राजदा  सभापति  यह  विधेयक  1976  के  अधिक

 नियम  में  जो  कमियां  रह  गई  थीं  उनको  दूर  करने  के  लिए  लाया  गया है  ।  इसे  लाने  का  एक

 कारण  यह  भी  है  कि  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति ने  भी  इसकी  की  थी  ।  उस

 समिति  की  सिफारिश  को  लागू  करने  के  लिए  धारा  3  में  संशोधन  तथा  धारा  11  क  को  पुर:स्या-
 पित  किया  जा  रहा  =  ।  इससे  विक्रय  संवर्धन  तमंचा  रियों  को  सरकारी  छुट्टियों  तथा  दूसरी  छू  ay
 आदि  का  लाभ  पहुंचेगा  चाहे  किसी  सेवा  संविदा  या  पंचाट  में  कोई  असंगत  बात  ही  क्यों न

 मैंने  इस  विधेयक  का  भली  भांति  अध्ययन  किया  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यह  विधेयक  पूर्ण  तथा

 व्यापक  नहीं  है  क्योंकि  इससे  केवल  20  प्रतिशत  विक्रय  data  कर्मचारियों  को  ही  लाभ  पहुंचेगा
 तथा  80  प्रतिशत  कमेंचारी  इस  विधान  की  परिधि  में  नहीं  आएंगे  ।  यदि  ऐसे  विधेयक  जिससे
 सभी  विक्रय  dada  कर्मचारियों  जिनके  लाभ  के  यह  विधेयक  लाया  जा  रहा है  लाभ  न  पहुंचे

 उसे  लाने  से  क्या  लाभ  ।  इस  विधेयक  में  पर्याप्त  उपबन्ध  नहीं  किए  गए  हैं  ।  इससे  उद्देश्य  की  पूर्ति

 नहीं  होती  है  ।  इससे  केवल  औषधि  निर्माण  कारखानों  के  विक्रय  dada  कर्मचारियों  को  ही  लाभ
 पहुंचेगा  |  राज्य  सभा  में  भी  जब  इस  पर  चर्चा  हुई  थी  तो  वहां  के  सदस्यों  ने  सरकार  को  यही

 सुझाव  दिया  था  कि  इस  विधेयक  में  ऐसा  उपबन्ध  किया  जाना  चाहिए  जिससे  दूसरे  वर्गों  के  कर्म

 चोरियों  को  भी  लाभ  पहुंचे  ।  यह  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  आ  रही  है  कि  सरकार  ऐसा  उपबन्ध  करते
 के  लिए  कयों  हिचकिचा  रही  है  ।  मुझे  are  है  कि  हमारे  धम  जो  बहुत  उद्यमी  इस  ओर

 *

 ध्यान  देंगे  ।  मैं  समझता  हूं  कि  वर्तमान  विधेयक  के  उपबन्ध  से  केवल  औओऔषधि-निर्माण  कारखानों के
 कर्मचारियों  को  ही  लाभ  पहुंचेगा  |  राज्य  सभा  में  मांग  किए  जाने  के  बावजूद  भी  अन्य  श्रेणियों के
 कर्मचारियों  को  लाभ  पहुंचाने  के  लिए  उपबन्ध  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 महोदय  पीठासीन

 इसक  अलावा  एक  और  बात  यह  है  कि  इस  विधेयक  के  उपबन्ध  केवल  उन  कर्म चोरियों  पर

 लागू  होते  हैं  ।  जिनका  वेतन  750  रुपये  तक  बहु-राष्ट्रीय  समवायों  में  वेतन  750  रुपये से
 अधिक  होता  है  तथा  कई  बार  चालाकी  भी  कर  जाते  हैं  ।  ते  विक्रय  संवर्धन  रियों

 ं  को
 अवसर

 बना  देते  हैं  अर्थात्  उनको  अधिकारी  का  पद  दे  देते  हैं  किन्तु  काम  उनसे  वही  लेते हैं  जो  विक्रय

 संविधान  कर्मचारी  करते  हैं  ।  जिससे  कि  उन  पर  इस  अधिनियम  के  उपबन्ध  लाग  न  हों  ।  जक

 इस  विधेयक  में  ये  कमियां  हैं  ।  इसीलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  विक्रय  संवर्धन  कर्मचारी  की
 परिभाषा  को  व्यापक  बनाया  जाए  तथा  दस  में  उन  कर्मचारियों  को  भी  लाया  जाए  जिनका  वेतन
 750  रुपये  से  अघिक  होता  है  ।  भौद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  अन्तर्गत  कर्मकारों  को  बहुत  से
 लाभ  प्राप्त होते  हैं  ।

 उदाहरण
 के  तौर

 पर  इंडियन  एयरलाइ  यर  इंडिया  में  1750  रुपये
 अथवा  1800  रुपये  प  वाले  TITS  को  भी

 शिकार  माना  aur  heres  वे  सब  लाभ
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 हदर

 16  1982
 —

 कर्मचारी  संशोधन  विधेय

 a  रवानगी
 मिलते  हैं  जो  इस  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  तहत  कर्मकारों  को  नहीं  मिलेंगे  ।  क्योंकि  हमने  750

 रुपये  की  सीमा  निर्धारित  कर  दी  है  इसलिए  यह  सीमा  निश्चित  इसके  विक्रय  संवर्धन के  सभी

 कर्मचारियों  को  लाभ  नहीं  पहुंचता  जबकि  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  भाने  वाले

 भी  कर्मचारियों  को  सभी  लाभ  मिलते  हैं  ।  मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  विशेष  रूप  से  इस  तथ्य  की

 मोर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  यद्यपि  यह  उपबन्ध  औषधि  निर्माण  कारखानों  के

 लिए  किया  गया  है  तथापि  इसे  अन्य  उद्योगों  के  क्मकारों  पर  भी  अवश्य  लागू  किया  जाना

 संबंधित  परिभाषा  में  सभी  विक्रय  समर्थन  कर्मचारी  शामिल  होने  चाहिएं  ।  एक  तो  यह  बात  रही  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करना  चाहूंगा-कि...वह  एक  ऐसा  व्यापक

 विधेयक  लाए  जिससे  सभी  कर्मचारियों  को  न्याय  मिले  तथा  उन्हें  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम

 जैसे  विभिन्न  श्रम  अधिनियमों  के  अस्तंगत  मिलने  वाले  बोनस  भारी  के  लाभ  प्राप्त  हों  प्रा  केवल

 यही  निवेदन  है
 ।  ४,  डि  ः  |

 उपाध्यक्ष  महोदय :  श्री  भोगेन्द्र  झा  |

 श्री  भोगेन्द्र  का  :  उपाध्यक्ष  महोदय  |  श
 +  लि  उपाध्यक्ष  महोदय :  मेरे  निवेदन  करने  के  बावजूद  भी  आप  भागे  नहीं  : आएंगे

 अच्छा  तो माप  वहां  से  ही  अपना  भाषण  आरम्भ  कीजिए  |  wa

 श्री  भोगेन्द्र  का  :  मैं  इस  विधेयक  का  समधन  करता  हुं  क्योंकि
 ह

 केवल  मूल

 अधिनियम  की  कुछ  कमियों  की  दूर  करने  के  लिए  ही  लाया  गया  है  :  कि
 ठ क्रि द

 शी  मैं  मंत्रो

 महोदय  का  ध्यान  दो  बातों  की  ओर  अवश्य  दिलाना  चाहूंगा  ।  मेरी  पहली  बात त  पह  है  कि  मूल
 अधिनियम  में  शब्द  की  परिभाषा  से  है  जो  मोधी-निर्माण  उद्योग  है  या  कोई अ अधिसूचित

 pe
 है  ।  इसके  अलावा  उद्योगਂ  की  परिभाषा  भी  स्पष्ट  नहीं  है  ।  मेरे  निवेदन

 कि  इनको  स्पष्ट  रूप  से  परिभाषित  करना  चाहिए  जिससे  अन्य  कर्मचारियों  को  भी  लाभ  पहुंच
 ह

 मेरी  दूसरी  बात  750  रुपये  प्रति  मास  9000  रुपये  प्रति  वर्ष  की  सीमा  के
 बारे  में

 हैँ
 1  यह  परिसीमा  1976  में  तो  ठीक  थी  किन्तु  मैं  समझता  हूं  कि  देश  में  मुद्दा  स्फीति  की  प्रवृत्ति

 को  देखते  हुए  यह  सीमा  aa  बढ़ायी  जानी  चाहिए  ।  यह  सीमा  प्रबन्धक  वर्ग  के  मंच  को  छोड़
 कर  सब  पर  लागू  होती  है  ।  यह  तो  ठोक  है  किन्तु  वेतन  की  सीमा  समय  के  धन  की  करप
 शक्ति के  साथ  साथ  बढ़नी  चाहिए  |  =)  त

 इन  दो  बातों  को  छोड़कर  मैं  विधेयक  समर्थन  करता  हूं  और  आशा  करता  हूं  कि  मंत्री

 महोदय  यदि  इस  विधेयक  में  नहीं  तो  बाद  में  भोर  विधेयक  प्रस्तुत  कर  कें  -  इन  बूटियों  को

 करेंगे

 शी  धर्मवीर :  उपाध्यक्ष  मैं  माननीय  माननीय  बी  डी  fag,  माननीय

 राजद  माननीय
 झा  FT  aa

 मदर
 इस  बिल  का  समर्थन  किया है  किसी  ने  इस  पर

 अपना  संशोधन  नहीं दि
 1  है  |  यह

 ज  ों  संशोधन  विधेयक  है  इसकी  क  भी |  उन्होंने  समझा  है  ।

 कहो  दो  तीन
 TEI alat  की  तरफ

 ध्यान
 दिलाया

 है
 ।

 उन
 पर  विचार हो  रहा
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 विक्रम  साधन feern  casa  moar (& 24
 al

 (TH)  oT ENG  ss  संशोधन  विधेयक
 ——s

 नन्दन  जी  ने  फा स्युडिकल  एम्प्लायीज  की  जो  मांग ेहै  उनकी  चर्चा  की  है  ।  वहं  मांग  हमारे  पास

 भाई  हुई  है  ।  उस  पर  शासन  विचार  कर  रहा है  और  ev Ses  निर्णय  ले  लिया  जाएगा  ।

 श्री  वी  डी  सिंह  ने  और  अन्य  उद्योगों  को  भी  इस  में  शामिल  करने
 ने

 का
 सुझाव  दिया  है  और

 कहा  है  कि  केवल  फार्मास्यूटिकल  एम्प्लायीज  तक  ही  इसको  सीमित  रखा
 ह

 IQ  ।  इसके  बारे  में

 हम  ने  राज्य  सरकारों  से  अनुशंसाएं  मांगी  थीं  |  ग्यारह  राज्य  सरकारों  ने 2
 ः

 अपनी
 अनुशंसाएं

 भेजी

 हैं बर  जिन  उद्योगों  को  शामिल  करने  के  लिए  सुझाव  दिए  हैं  वे

 थ |  प्रसाधन  सामग्री  कौर  सावन

 2.  रबड़  जिसमें  टायर  भी  शामिल  हैं  ।

 3.  मोटर
 जिनमें  उन  के  उपकरण  तथा  पुर्जे  भी  शामिल  हैं  ।

 afrani  ये  कपडे  ॥

 5.  जूते

 6.  शराब

 7.  बिजली  के  उपकर

 8.  कृषि  उपकरण
 क्

 .  रंग  रोगन

 10.  fate  तथा तथा  तम्बाखू  के  अन्य  उत्पाद  |

 1  1.  रहित  हालत  आदि  ।
 a

 यह  सारी  इसके  अन्दर  स्टेट्स  की  अनुसंशायें  आयी  हैं  ।  इस  पर  fas  नोटिफिकेशन  की

 आवश्यकता है  ।  सरकार  इसकी  नोटिफाई  कर  के  इसको  घोषित  रेंगे
 और  दही  कदम

 रेंगे  ।

 वेज  लिमिट  का  जहां  तक  सवाल  है  भाई०  डी०  एक्ट  पास  होने  के  बाद  इनकी  सारी

 fat  लटीज  चाहे  आई०  एस०  भाई०  कीं  फैसिलिटी  हो  या  ara  कोई  फैसिलिटी

 |  | क्योंकि  कोई  वेज  लिमिट  नहीं है  ।  ऐम्प्लाईज  के  लिये  ।  इसलिये  कोई  इससे  प्रभावित  नहीं  हू

 द
 ।  राज्य  सभा  की  समिति  ने  इसको  स्टेटयुटरी  फोर्स  देने  की  स्वीकृति  की  थी  जिस ेहमने

 कर  लिया  गौर  अन्य  संशोधनों  के  साथ  आपके  सामने  भाये हैं  इसको  स्वं
 कार

 करे ं।

 cant  व्यापक  समर्थन  हो  चुका  और  कोई  विशेष  जानकारी  माननीय  सदस्यों  ने  नदी  ं  चाही है  ।

 जो  सुचना  चाही  थी  उसकी  जानकारी  मैंने  दे  दी  है  ।  मुझे  आशा  है  कि  आप  इस  बिल
 क को  स्वीकार

 करेंग े।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है

 विक्रय  संवर्धन  कर्मचारी  (aaron)  afta,  1976  का  संशोधन  करने
 वाले  विधेयक  पर  राज्य  सभा  द्वारा  रूप  में  विचार  किया  जाए  ॥
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 विक्रय  संवर्धन  कर्मचारी  संशोधन  विधेयक  16  भक्त बर  1982

 प्रस्ताव  स्वीकृत  शुभ्रा  ।

 खण्ड 2  कौर  3

 उपाध्यक्ष  महोदय  अब
 विधेयक  पर  खण्ड  वार  विचार  आरम्भ  होगा  |  खण्ड  2  और  3  के

 ~
 लिए  कोई  संशोधन  नहीं  है

 ।

 प्रश्न यह  है  कि  :

 ग्ग्कि  खण्ड  2  3  विधेयक का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ ।

 खण्ड  2  कौर  3  विधेयक  में  जोड़  दिये  गए  ।

 खण्ड 1

 उपाध्यक्ष  Aalaa :  इस  खण्ड
 फे

 लिए  एक
 सरकारी

 संशोधन  है  ।  उसे  आप  पेश  कर

 सकते हैं  ।  ्

 संशोधन किया  गया  :

 पृष्ठ  1,  पंक्ति

 1980"  के  स्थान  पर
 1982”  प्रतिस्थापित  किया  जाए  ।

 धमकी

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश  Se
 है

 खण्ड  1  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  अंग  बनें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हम्ना  ।

 संशोधित  रूप में  खण्ड  1  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष
 महदी

 ्य  नियम

 कवक

 सरकारी  संशोधन है  आप  ।  उसे  पेश  कर
 सकते

 aaa  किया  गया  ।

 पुष्ट  1  पंक्ति  1,
 के  zara  पर  ्लैंतीसवाਂ  प्रतिस्थापित  किया  जाए  |

 श्री

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है
 :--

 अधिनियमन  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  भंग  बने  14.0
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 24  1904  (31%)  मुखतारनामा  विधेयक

 1
 ि

 स्वीकृत

 अधिनियम  सुत्र  संबोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 े
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न

 Ee
 ORR  वधवा  क  का क  का  भंग  1.0

 प्रस्ताव  tat  कृत  gar

 विधेयक का  पुरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मंत्री  विधेयक  को
 संशोधित

 रूप  में  पास  करने  का  प्रस्ताव
 पेश

 कर

 सकते हैं  ।

 श्री  धंवी ९  :  श्रीमन मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ

 विधेयक  संशोधित  रूप  में  पास  किया  जाए  क

 ™~
 उपाध्यक्ष  महो  दय :  प्रश्न  यह  है

 संशोधन  रूप  में  किया  जाए

 ्  प्रस्ताव  वाफू  त
 gant

 मुख़्तारनामा  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय :  सभा  अब  अगली  मद  पर  चर्चा  करे
 रेगी

 श्री  अफला  ana  stale  से
 विधेयक  पेश  करेंगे  ।

 श्री  गुलाम  नबी  भाजाद  वि

 fafa  न्याय  wit  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री

 a
 गुलाम मर  नबी

 शा बाद) डर

 उपाध्यक्ष

 महोदय  मैं  श्री  जगन्नाथ  कौशल  की  ओर  से  प्रस्ताव  करता  हूं

 मुखतारनामा  1882  का
 ae

 संशोधन  करने  वाले
 निइ  शप कि  भा  द्वारा  यथा  पर  विचार  किया  जाए  ःਂ

 श्री मन  विधेयक  बहुत  ही  छोटा  भर  मैं  समझता  हूं  कि  —  विधेयक
 इसके  द्वारा  मुखतारनामा  1882  में  संशोधन  किया  जा  रहा  ।  विधियों  को  आधुनिक

 गौर  अद्यतन  बनाने  की  अपनी  नीति  की  इसी  से  ga  विधेयक  का  पुनरीक्षण  करने  का  विचार

 कार ने  विधि  आयोग  की  सिफारिशों  की  दुष्टि  से  किया  है  ।  यह  अधिनियम  जम्मू  ओर
 कश्मीर

 राज्य
 के

 अतिरिक्त  समूचे  भारत  पर  लागू  होता है  |

 यद्यपि  अधिनियम  का  सम्बन्ध  मुख़्तारनामा  से  है  परन्तु  कहीं  भी  उसकी  व्याख्या twat  at

 गई  है  ।  इस  कारण  इनकी  व्याख्या  के  लिए  लोलेक्सिकन  और  अन्य  विधि  संघियों  आदि को  -  देखना
 ग

 पड़ता  इस  कठिनाई  को  हल  करने
 क  लिए  भ  a  |  ं  मुख़्तारनामा  शब्द  की  व्याख्या को

 at  cr  a  क
 जोड़ा जा  रहा  है  ।

 घारा  4  में  यह  उपबन्ध  है  कि  मुख्तारनामा
 उच्च  न्यायालय  में  रहता  है  ।  तथा  उसकी

 83



 मुक्ता  नामा  ft)
 fee
 विधेयक  16  1982

 तारा  —  ऋण
 प

 जारी  करता है  ।  ये  किसी
 a
 भर  सबूत प्रमाणित  प्रतियां

 वह  कागजातों  के  विषय

 के  पर्याप्त  प्रमाण  हैं  ।  यह  fe  उच्च  न्यायालय  से  अत्यधिक  दूर  के  स्थानों में  रहने  वाले

 पों  को  भी  देने  का  प्रस्ताव  इस  उद्देश्य  की  सिद्धि  के  लिए  मुख्तारनामा  जिला  न्यायालयों

 में  रखने  कौर  उनके  द्वारा  धक  प्रतियां  जारी  करने  के  लिए  अधिनियम  में  संशोधन  दि कया जाना  जा

 रहा  है  ।  इससे  उच्च  न्यायालयों  से  दूर  रहने  वाले  लोगों  को  लाभ  होगा  ।

 व्तेमान  घारा  5  की  शब्दावली  से  यह  भाभास  होता  है  कि  बाल  विवाह  रोक  अधिनियम

 के  अंत  गीत  प्रतिबन्धित  बाल  विवाह  की  अनुमति  है  भर  एक  विवाहित  आवश्यक  स्त्री  मख्तारनामा

 दे  सकती  है  ।  परन्तु  ठेका  अधिनियम  की  धारा  183  के  अनुस।र  एक  वयस्क  और

 हवास
 वाला  व्यक्ति  भरना  एजेन्ट  नियुक्त  कर  सकता  है  ।  अधिनियम  के  अनुसार  एक

 को
 न्यूनतम  विवाह  वायु  18  वर्ष है

 ओर  यही  वयस्क  होने  के  लिए  सामान्य  आयु  दूसरे  विवाह

 होने  से  ही  कोई  वयस्क  नहीं  हो  जाता  ।  इसलिए  एक  अवयस्क  स्त्री  के  उल्लेख  का  लोप  करने  का

 प्रश्न  जिससे  ag  स्पष्ट  हो  जाए  कि  एक  ag  चाहे  विवाहित  हो  अथवा

 को  एक  एजेन्ट  नियुक्त  करने  अथवा  मुख्तारनामा  देने  का  अधिकार  नहीं है  ।

 यह  विधेयक  7  1982  को  राज्य  सभा  ने  पास  कर  दिया  है  ।  मैं  इस  संशोधन  को

 करने
 की  सिफारिश  सभा  से  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रस्ताव  पेश  किया  गया

 मुखतारनामा  1882  का  और  संशोधन  करने  वाले  पर
 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  विचार  किया  जाए  1.0

 1.1  एम  रामन्ना  राय  :  उपाध्यक्ष  यह  विधेयक  अब  चर्चा  हेतु  इस
 सभा में  आया है

 ।  राज्य  सभा  में  तो  यह  पहले  ही  पास  किया  जा  चुका  है  ।  लेकिन  मंत्री जी  ने  यह
 स्पष्ट  नहीं  aia  कि  इसमें  संशोधन  क्यों  किया  जा  रहा है  ।  मूल  nian  100  ag  से  है  ।  अब

 ag  संशोधन  सभा  में  क्यो  लाया  जा  रहा है  ?  मंत्रीजी  इसे  क्यों  पास  कराना  चाहते  है ं?

 1977  में  विधि  आयोग  ने  अपने  68  वें  प्रतिवेदन में  सिफारिश  की  थी  कि  जम्प पण
 नामा  अधिनियम  को  बदल  कर  उसकी  जगह  नया  अधिनियम  लाया  जाये  ।  लेकिन  यह  तो  केवल

 :  एक  संशोधन  ला  रहे  है  ।  इसकी  अब  कया  जरूरत है  ?  विधि  आयोग  की  सिफारिश  पर  विच

 bal
 ..  नहीं  किया  जा  रहा  ।  व्यापक  विधायक  क्यों  नहीं  लाया  गया  |

 | न  द
 फिर

 मैं  विधेयक  के  बारे  में  कुछ  बातें  कहना  चाहता  हुं  ।  पिछले  100  वर्षों  से  कोई  शिकायत

 नहीं  थी  ।  यद्यपि  यह  अधिनियम  हमारे  शासकों  ने  तैयार  किया  था  किन्तु  ऐसे  तो  75  प्रतिशत

 हमारे  कानून  उन्ही  के  बनाये  हुए  हैं  ।  लेकिन  इस  अधिनियम  के  बारे  में  किसी  को  कोई  शिकायत

 नहीं  अब  इस  संशोधन  को  लाने  का  कोई  स्पष्टीकरण  नहीं  दिया  गया  यदि  सरकार  धायँ  से

 मि
 लेती

 तो  एक  व्यापक  विधेयक  लाया  जा  सकता  था  ।  यदि  देश  के  आम  आदमी की  भलाई  का

 ग
 केसा  i पर  शरन न ते  सोचा  होता  और  महत्वपूर्ण  विधेयक  लाई  होती  तो  मैं  इस  बात

 की

 कि  यह
 झाल  ह विधयक  जरूरी

 नहीं  ।  लेकिन
 यदि

 यह  पास  हो  जाये तो  कोई  हानि
 मेर  निवेदन  है

 ध्

 भी  नहीं  ।  इसलिए  मैं  इसका  समर्थन  करता

 8&4



 ie 24  1904  मुखतारनामा  )
 विधेयक

 न

 श्री  गुलाम  नबी  आजाद
 :

 मेरे  मित्र  ने  इस  अधिनियम में  संशोधन  की  जरूरत

 के  बारे  में  कहा  मैं  उनसे  कुछ
 सहमत  हूं

 ।
 खण्ड

 5  की
 घारा

 4
 के  वारे

 ऐं
 में

 सहमत
 हूं  कि

 इसमें कोई  कठिनाई  नहीं  है  ।  इस  संशोधन  की  जरूरत  के  बारे  में  मैं  स्पष्टीकरण  कर
 है

 ।
 जसा

 मैंने  पहले  ही  कहा  है  कि  अधिनियम  100  वर्ष  पुराना  है  ।  यद्यपि  यह  मुखतारनामा  में  सम्मान न्घित
 है  ।  लेकिन  इसकी  कोई  स्पष्ट  परिभाषा  न  था  ।  अब  स्पष्ट  परिभाषा  दी  गई  है  ।  अधिनियम

 बार-बार  प्रयोग  किये  शब्द  समय  के  साथ-साथ  पुराने  पढ़  गये
 हैं  ।  उन्हें  निकाल  दिया  गया  है  ।

 इस
 संशोधन  को  लाने  का  मुख्य  उद्देश्य  जिला  न्यायालयों  में  भी  अधिका  रियों  को  मुख़्तारनामा  की

 सु  विधा  देना  है  qa  अधिनियम  की  धारा  4  के  खण्ड  कौर  खण्ड  में

 या  न्यायालयਂ  शब्द  स्थापित  किये  जायेंगे  |  देश  के  दूर-दराज  इलाकों  में  भाम

 आदमी  की  कठिनाइयों  को  देखते  हुए  ऐसा  किया  गया  है  ।  अब  तक  मुख्तारनामा  केवल  उच्च
 न्यायालय  में  जमा  करा  कर  वह्ढीं  के  प्रमाण  पत्र  की  प्रति  ली  जा  सकती  थी  ।  लेकिन  aa  इस
 घन  से  जिला  स्तर  पर  यह  सुविधा  मिल  सकेगी  ।

 साथ  ही  घारा  3  के  संशोधन  में  यह  उपबंध है

 मूल  afafaaa  की  धारा  5  में  विवाहित  महिला  चाहे  वह  अवयस्क हो  या  न

 इस  अधिनियम  के  यह  अधिकार  जेसे  कि  वह  अविवाहित  &  गौर  वयस्क ष

 शब्दों  के  स्थान  पर  विवाहित  महिला  इस  अधिनियम  के  जेसे  कि  वह

 अविवाहित  वहू  अधिकार  होगाਂ  प्रतिस्थापित  fa  जायेंगे  ज
 ह

 वि

 इसके  द्वारा  यह  स्पष्ट  किया  गया  है  कि  एक  महिला  चाहे  ag  विवाहित  हो  या  अवीवी

 यदि  ag
 अवयस्क  उसे  किसी  एजेन्ट  को  नियुक्त  करने  मुक्ता  रनामा  .  बनवाने का  अधिकार

 नहीं है  ।

 मेरे  विचार  में  यह  विवादास्पद  बात  नहीं  है  ।  यह  तो  साधारण  विधेयक  है  और  मेरा  age

 है  कि  सदस्य इस  विधेयक  को  पास  कर  दें  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय :  प्रश्न  यह  है

 मुखतारनामा  15855  का  at  ama  करने  वाले  पर

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  विचार  कया  जाये  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat

 उपाध्यक्ष  मोदी  हम  aa  विधेयक  पर  ख  गर  विचार  करेंगे  |

 दि प्रश्न  यह  है  :  ह

 कि  खण्ड  2  से  6  विधेयक  का  अंग  बनें  |

 खण्ड  2  से  6  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खण्ड  1,  ध्रधिनियम  qa  झौर  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।
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 मुखतारनामा  विधेयक  16  982

 थ्री  गुलाम  नबी  आजाद
 ै

 प्रस्ताव  करता  हूं

 जाये  (4 3 ~  दि  तलैया  पास  fa  गया  २  |

 श्री  भोगेन्द्र  का  :  उपाध्यक्ष  मुझे इस  विधेयक को  पढ़  कर  हैरानी  हुई

 मुझे  माशा  थी  कि  विधि  मंत्री  अपने  अनुभव  कौर  विचारों  के  आधार  पर ae  व्यापक
 विधेयक

 लायेंगे  ।

 fafa  कौर  न्याय  मंत्रालय  से  सम्बन्ध  सलाहकार  समिति  ने  वर्तमान  विधि  मंत्री भी  उस  के

 एक  मंग  एकमत  से  निर्णय  लिया  था  कि  वकील  की  फीस  समाप्त  होनी  चाहिये  ।  ह
 जतिन

 भी

 चाहें
 स नं शो घन  करें  उनका  लाभ  समाज  के  मीर  वर्ग  को  ही  मिलता  है  ।  ड

 aa  भी  लाभ  उन्हें  ही  मिलेगा  क्योंकि  विधिक  रूप  से  भोर  संवैधानिक  रूप  से  हमारे  देश
 में भी  अन्य  पूंजीवादी  देशों  की  भांति  न्याय  बिक  जाता  है  ।  हमारी  सामाजिक-आर्थिक  स्थिति  में
 cere]  भाषा  थी  कि  तथा  न्यायालय  की  फीस  समाप्त  करने  हेतु  विधेयक  लाया  जायेगा  ।  पट
 बात  उचित  कौर  सहायक  होगी  कि  यह  सुविधा  जिला  न्यायालयों  तक  पहुंचायी  जाये  ।  मैं
 विषयक  का  समथन  करता  |

 श्री  मार०  एस०  सपरो  उपाध्यक्ष  मैं  मुखतारनामा

 विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।  समय  गतिशील  परिस्थितियां  बदलती  रहती  हैं  कौर  समाज  गी

 उनके  अनुकूल  बनाने  काम  निरन्तर  चलता  रहेगा  ।  मुझे  बड़ी  प्रवक्ता  है  कि  इस  विधेयक  को  हमारे
 विधि  मंत्री  द्वारा  बनाया  गया  है  ।  इसमें  दो  महत्वपूर्ण  बाते  हैं  ।  पहली  भारतीय  नारी  के  बारे

 जिस  पर  हमें  गव  है  ।  भारतीय  नारीत्व  विश्व  में  सर्वोत्तम  है  और  उसे  हम  जहां-कहीं  भी  सम्मान

 दे  जरूर  दिया  जाना  चाहिए  ।  यह  प्रसन्नता  की  बात  है  कि  तप्त  विधेयक  के  माध्यम  से  यह
 उपबन्ध  किया  गया  है  कि  अवयस्क  सभी  मुखतारनामा  देकर  आत्म  निरभर  बन  सकती  है  ।  यह  पत्र

 समाज  की  आधुनिक  विचारधारा  के  ager  है  ।  दूसरी  बात  उन  कठिनाइयों  के  बारे  में  है  नसे

 हम  aaa  घिरे  रहते  हैं  ।  न्यायालयों  के  बारे  में  कठिनाइयों  से  हम  सभी  लोग  परिचित  हैं  ।  अभी

 हाल  ही  में  मेरे  कई  मित्रों  ने  उदाहरण  देकर  बताया  था  कि  कितने  मामले  विचाराधीन  रहते

 कितने  मामलों  को  विभिन्न  स्तरों  पर  ठनके  सही  परिपेक्ष में  अलग-अलग  छांटना  होता  किन्तु

 कतिपय  कठिनाइयों  के  कारण  यह  सरल  नहीं  इस  तरह  अधिनियम  से  सम्बन्धित  किसी  बात
 न कपूर  जाने  के  बजाय  जिला  स्तर  पर  AAT  कर  लेना  सबसे  अच्छी  बात  है  ।  हि  me

 इस  खास  बात  के  लिए  मैं  विधि  मंत्री  जी  को  बधाई  देता  हूं  और  उनसे  अनुरोध  करता हूं
 कि  मामले  की  मुकदमेबाजी  के  लिए  जितनी  कम  गुंजाइस  रखी  उतना  बेहतर  है  ।  प्रतिपक्ष  के

 मेरे  मित्रों  ने  भी  विधेयक  में  किये  गये  इस  उपबन्ध  का  स्वागत  किया  है  ।  इन  शब्दों  के  साथ  अपना
 =

 घन्यवाद  करते  हुए  मैं  भाषण  समाप्त  करता

 न्याय  में  उपर
 fafa,  न्याय

 झोर  कम्पनी  काय  aware  में  उप  मन्त्री  (att  गुलाम  नबी  :  उपाध्यक्ष

 >  fas

 समान
 न  वि घायल  का स radia  किया  है  जिसके पल  धन्यवाद  करता हूं

 श्री  झा
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 मुखतारनामा  विधेयक
 कएएल्ए।ल्एएय

 लेकिन  इसके  साथ-साਂ  थ-उन्  न्होंने  कुछ  प्रशन
 उठाये

 as  |
 की  फीस  के  बारे  में  है  ।

 किन्तु  इन  प्रश्नों क  प्रस्तुत  विधेयक से  सम्बन्ध  मि  a
 ’  मैं  अपने  मानवीय  मित्र  श्री  पैरो  जी  धन्यवाद  करता  उन्हे होंने  भी  fadae  का

 समथेन किया है  और  कहा  कि  समय  गुजर  पर  सदैव  कुछ  संशोधनों  की  आधार यकता  होती  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  विधेयक  पारित  किया  जाए  ।

 ina  श्री  are  का  :  इस  मामले  का  सीधा  सम्बन्ध  विधि  मन्त्री
 से

 है
 े  और  इन  दो  प्रश्नों  पर

 /
 सभा  उनसे  २  चाहेगी  ।

 याय  कौर  कम्पनी  काय  मंत्री  जगन्नाथ  किसी  अन्य  अवसर  पर  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  आप  उनसे  अलग  से  मिल  लीजिये  |  ag  अपना  स्पष्टीकरण  दे  देंगे  ।
 प्रश्न  दे  ्

 द्  विधेयक  पास  किया  जाए  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  |

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेक  विधेयक  के  बारे में

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  अगली  मद  लेते  हैं  ।  श्रो  प्रणव  qa  ।

 श्री  सत्य साधन  चक्रवर्ती  चूंकि  सभा  में  गति
 गों  है

 अतएव  मेरा

 अनुरोध है
 कि  सभा  में  इसे  सोमवार  को  लिया  जाए  |

 संसदीय  कायें  तथा  निर्माण  गौर  श्रीवास  मंत्री  vow  नारायण  गणपूर्ति  का

 कोई  प्रश्न  नही ंहै  |  गणपूर्ति  है  ।  किन्तु  यदि  सभा  की  ऐसी  ही  मर्जी  तो  फिर  मुझे  कुछ  नहीं

 कहना  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  यदि  सभा  की  सहमति  है  तो  हम  इसे  स्थगित  कर र  सकते हैं  ।  क्या  सभा

 स्थगित  करने  के  लिए  सहमत  है  ?

 श्री  सत्य साधन  चक्रवर्ती  हाँ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 माननीय  सदस्य  गणपूर्ति  का  प्रश्न  गंभीर

 रूप  से  नहीं उठा  रहे  हैं  ।  वह
 इस  मद  को  स्थगित  करवाना  चाहते  हैं  मुझे  आशा  थापित  करने  के  लिए  सहमत  है  ।

 हम  सभा  को  18  1982  तक  के  लिए  स्थगित  करते  हैँ  |

 5.26  म०  स०  पश्चात  सभा  +  18  1982/26  1904

 aa
 के  ग्यारह बजे  (Ao  To नि
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